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प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने समाज और 
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के अन्तर्गत कर लिया गया हैं और कहीं वह एक स्वतंत्र वियय रखा गया 


हैं। सी० पी० के शिक्षा-विभाग में तो मध्य श्रेणियों |770त!०१ 
में ही उसको अच्छा स्थान दिया गया है। य० पी० में भी इस अधिक 


व्यान दिया जाने लगा है। 
अभी तक विद्यार्थियों एवं साधारण शिक्षित लोगों के काम की हिन्दी 
बहुत ही थोड़ी पुस्तकें हैं। अतएवं किसी नयी पुस्तक की आवश्यकता 
सिद्ध करने की चेष्टा करना अनावश्यक हैं। जितनी ही अधिक पुस्तकें 
लिखी जायें उतना ही अच्छा है। नये नये दृष्टिकोणों से देखते से अधिका- 
धिक लाभ होने की सम्भावना है। 
प्रस्तुत पुस्तक सी० पी० के शिक्षा-क्रम के अनुसार लिखी गयी हैँ। 
इस क्रम के अनूसार लिखी हुई पुस्तक हिन्दी में ही नहीं वल्कि अगरज़ी 
में भी लेखक को देखने को नहीं मिली। भारत के आधुनिक शासन का 
ऐतिहासिक विकास, शासन-यंत्र की रचना और उसका संचालन किसी 
एक पुस्तक में नहीं मिलता। यद्यपि इन तीनों विषयों के समन्वय में कुछ 
कठिनाइयाँ अवश्य पैदा हुई तथापि प्रयत्न निष्फल नहीं हआ। एक खासा 
ढाँचा तेयार हो गया हैं जिसमें कि अनभव के अनुसार काट-छांट होती 
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गर की आडोचना करने के पहले यह आवश्यक है कि पाठक को वस्तु 
का ठीक ठीक जान हो जाब। गासन आदि राजनीतिक संस्थाओं की 
आखछोचना इतती सरल नहीं है जितनी कि साधारण लछोग समझते हे। 
उसके छिए बह अत्यल्त आवश्यक हे कि पहले संस्थाओं के विकास और 
वास्तविक रूप का ज्ञान हो। इस पुस्तक में इस बात पर विशेष ध्यान 
रखा गया है। आरम्मिक दच्या में इतना ही काफ़ी है। इसको समझ 
छेने पर अपने अपने दृष्टिकोण से पाठक स्वयं विचार और आलोचना 
कर सक्रेगे । 

इस पुस्तक की रचना में लेखक को श्री हरिश्चन्द्र संघी, बी० ए० 
एल-गल ० बी० से बहत सहायता मिली हैं। सामग्री जमा करने, उसे 
अंक ठोक जमाने और प्रूफ़ आदि देखने में आपने अत्यंत उत्साह, परिश्रम 
और कुशलता दिखायी है। इसके लिए लेखक उनका कृतज्ञ है। 

इस पुस्तक में कुछ न कुछ त्रुटियाँ और दोष अवश्य ही रह गये होंगे । 
बदि सावधान और विज्ञ पाठक उनकी ओर लेखक का ध्यान आकर्षित करने 
की क्रपा करेंगे तो वह उन पर सादर विचार करेगा और अनुग्रहीत होगा। 


ह्िस्द्री डिपार्टमेंट 
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पहला अध्याय 


इस्ट इण्डिया कम्पनी का युग 


पश्चिमी एशिया और दक्षिण-पूर्वीय योरप में तुर्कों के आधिपत्य 
जमने से योरप में बड़ी सनसनी फैल गयी क्योंकि एशिया के साथ उसका 
जो व्यापार था वह अस्त-व्यस्त होने लगा। इटली तुर्कों के आतंक से 
क्षीण और तेजहीन हो गया। किन्तु योरप के पश्चिमी तट के निवासियों 
का उत्साह बढ़ गया और उनको भारत पहुँचने के लिए कोई दूसरा मार्ग 
खोजने की धुन सवार हुई। अन्त में पुरततंगाल की अध्यक्षता में वास्को 
डिगामा ने अफ्रीका का चक्कर पूरा करके भारत का पता सन्‌ १४९८ में 
लगा लिया। 

सोलहवीं शताब्दी भर भारत एवं हिन्दसागर में पृरतंगाल वालों 
की तूती बोलती रही। एशिया के व्यापार से उसकी अभूत पूर्व श्री वृद्धि 
हुईं जिससे उसकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई। पुर्तगाल की तरह स्पेन ने 
अमरीका में खूब सफलता प्राप्त की। इन दोनों रोमन केथोलिक राज्यों 
की व्यापार द्वारा शक्ति और वैभव बढ़ते* देख उत्तरी योरप के प्रोटेस्टेंट 
राज्यों में भी उत्साह बढ़ने लगा जिसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे 
डच, अँग्रेज़ और फ्रांसीसी आदि भी सामुद्रिक व्यापार के क्षेत्र में आ गये। 
इन नई शक्तियों के आने से पुर्तंगाछ का आधिपत्य टूटने लगा। इनमें भी 
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डूँ है 


सालो संपरजद्रेंणए बढ़ने छगा जिसका अन्त में परिणाम यह हआ कि 
भारतवपत मे सदकों हटाकर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। 
अंग्रेज ने यद्यगि पहले भो भारत में पहुँचने के कुछ प्रयत्न किये थे 
कल्टू उनको सफलता नहीं हुई। कुछ अंग्रेज स्थल मार्ग से भारत में आये 
# उन्होंने वहाँ का जो वृत्तान्त सुताया उससे इँगलैण्ड में अधिक उत्साह 
ब्द्मा सोदागरों ने सन्‌ १५९५९ में मिलकर चन्दा करके एक खासी 


ग 


श्य 


जे 
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पूर्ण इकट्डी कर छी और इंगलेंड की महारानी एलिज़ेबेथ से प्रार्थना 
क्री कि उनको ईस्ट इन्डीज़ में व्यापार करने का अधिकार-पत्र प्रदान 
किया जाय। सन्‌ १६०० के अन्तिम दिवस को उनको अधिकार मिल 
गया। इस व्यापार समिति का नाम “४6 (00ए८४४0+ 2070 
(-0::एव्: 5 ऊलिलाबग5 ् 4,.00468 ४३१78 477/0 ४7९ 
£95६ ॥70८5.7 निश्चित हुआ और उसे १५ वर्ष के लिए व्यापार करने 
का अख़ण्ड अधिकार दे दिया गया। यह व्यापारी कम्पनी एक गवनंर 
ओर चौबीस सदस्यों की थी। 

अनेक अड़चनों और विरोध के होने पर भी इस कम्पनी ने अपने 
व्यापारी जहाज नो वार भेजे। यद्यपि कुछ जहाज टूटे-फूटे, किन्तु व्यापार 
मे कम्पत्ती को छाभ ही हुआ। इसी कम्पनी की ओर से केप्टन हाकिन्स 
आया था जिसने सन्‌ १६०८ में सूरत में भारत के साथ अंग्रेज़ी व्यापार 
स्थापित करने का सबसे पहला व्यवस्थित प्रयत्न क्या । वह मोग़ल 
सम्राट जहाँगीर से मिला और सूरत में अंग्रेजों के रहने की आज्ञा 
भाप्त कर छी। कि्तु पुरतेंगल वालों के विरोध से यह आज्ञा रह 
हो' गई 

चार वर्ष बाद (१६१२) केप्टेन वेस्ट कम्पनी के जहाज़ लेकर 
पत्ते आया। उसने पृतंगाल वालों को हराकर अंग्रेज़ों का महत्व ऐसा बढ़ा 
दिया जिससे उनको सूरत में अपनी फैक्टरी बनाने की आज्ञा सम्राट से 
मिल गईं। वस उसी समय से जो भारत का अंग्रेज़ों से सम्बन्ध स्थापित 


नजर 
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हुआ दिनों बदढता और गहरा होता | यद्यपि पो्चगीज, 
इच और फ्रेंच लोगों ने अंग्रेजों को हानि पहुंचाने और उनके पेर उन्चाइने 
में कोई कसर छगा न रखी किल्‍त अपने साहस और अदम्ब उत्साह के 
कारण अन्त में उन्हें विजय प्राप्त हुई | 

केप्टेन वेस्ट के दो तीन वर्ष बाद केप्टेन आाउनटन से पोचंगीज़ बाइ- 
सराय को गहरी शिकस्त दी जिससे योचगीज़ों का महत्व गिर गया। उन्हें 
अंग्रेजों का लोहा मानना पड़ा। वे धीर बीरे पीछे हटने लगे ओर अंग्रेज 


७] न] ञह 
बढ़ने छगे। धीरे घीरे अंग्रेजों ने सूरत के अलावा अपनी एजेमियाँ अहमदा- 





न 


बाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगनरे में स्थापित कर दीं। इस सफलता 
से उत्साहित होकर कम्पनी ने सर 
जहाँगीर के दरवार में भेजा। उसने इस बात का प्रयत्न किया कि अंग्रेजों 
से मोगलू सम्राट सन्धि कर छे किनत अनेक कारणों से उसे सफलता न 
हुई। तथापि उसने अंग्रेजों की मर्बादा सग़ल सम्राद की दृष्टि में ऊँची 
कर दी। सर टामस रो ने भारत की परिस्थिति देखकर अंग्रेज्ञों को जो 
परामर्श दिया वह महत्व का था। उसने लिखा है कि अंग्रेजों को पोर्चगीज़ 
और इडच लोगों का अनुकरण न करना चाहिए! राज्य, नैनिकबछ आदि 
बढ़ाने की चेप्ठा करने के कारण ही उनकी अवनति हो रही है, और 
उनकी सम्पत्ति का क्षय हो रहा है। अंग्रेजों को चाहिए कि वे एकचित्त से 
दान्तिमय व्यापार में रगे रहें ओर राजनेतिक झगद़ों और राज्यस्थापन 
आदि के प्रछोभनों में न पहढ्“ें। सर ठामस रो की निर्वारित नीति का 
अवलूम्बन अंग्रेज लोग छूगभग मसत्तर वर्ष तक करते रहे। 
यद्यपि पो्चगीज़ लोगों की ओर से अंग्रेजों को भय कम हो गया था 
किन्तु डच लोग उनको बहुत तंग करते थे। हिन्दसागर के टापुओं पर वे 
अपना अधिकार पूरी तौर पर रखना चाहते थे। अंग्रेज भी पैर जमाना 
चाहते थे इसीसे झगड़ा होता था। किन्तु सन्‌ १६०३ में अम्बोयना नगर 
में जो अंग्रेज़ी कर्मचारियों की हत्या की गई उसका यह प्रभाव हुआ कि 
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अंग्रेजों ने हिख्दरसागर के टापुओं से ध्यान हटाकर अपनी पूरी शक्ति भार- 
नींद व्यवसाय बढ़ाने में ही लगादी। इससे उन्होंने भारत मे झीघ्रता के 
साथ उदच्चति करना आरंभ कर दिया। 

सर टामस रो की निर्धारित नीति पर अंग्रेज १६८६ तक चलते रहे। 
इस काल [१६१२-८६ ) में उन्होंने अपना व्यवसाय अच्छी तरह बढ़ा 
लिया। भारत के पश्चिमी तट के अलावा उन्होंने पूर्वी तट पर भी अपने 
व्यापारिक केन्द्र स्थापित कर लिये । सन्‌ १६११ में केप्टेन हिपन ने. 
मसुलदीपट्रम में कोठी क्ायम की। बारह वर्ष तक तो यहाँ अच्छा व्यापार 
चला किन्नु फिर ऐसा घटा कि उसको छोड़ने की आवश्यकता पड़ गई। 
अन्त में पूर्वी तट का व्यापारिक केन्द्र चेन्नापटम (मद्रास) में क़ायम 
किया गया जिसको सन्‌ १६४० में फ्रांसिस डे ने चद्रगिरि के राजा से 
लिया। यहाँ पर उसे संगीन कोठी बनाने की आज्ञा मिल गई। यही फ़ोर्ट 
सेंटजार्ज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह क़िला अंग्रेजों का सबसे पहला 
किला भारतवर्ष में बता। 

मसुलीपट्रम के उत्तरी भाग में भी खोजते हुए कार्टराइट नामक 
एक अंग्रेज उड़ीसा पहुँचा। सन्‌ १६३३ में हरिहरपुर और बालासोर में 
उसने व्यापार जमाबा। सन्‌ १६५० में बंगाल के सूबेदार ने कम्पनी को 
डुगत्टी में अपनी कोठी बनाने की आज्ञा दे दी। कुछ समय के बाद उन्होंने 
क़ामिम बाज़ार और पटना में भी कोठियाँ बनालीं। उड़ीसा और बंगाल 
में कम्पती को अधिक व्यापारिक सफलता नहीं हो सकी किन्तु किसी न 
किसी प्रकार वे वहाँ पर जड़े ही रहे। 

सन्‌ १६६३० से १६८० तक का समय कम्पनी के लिए स्वर्णयग 
के समान सिद्ध हुआ। इस काल में उसको व्यापार से अच्छा लाभ हुआ। 
ब्गलड के राजा चाल्स द्वितीय की भी उस पर क्रपादष्टि रही। उसने 
सन्‌ १६६८ मे कम्पनी को केवल १० पौण्ड मालगुज़ारी पर बम्बई दे दिया। 
कम्पनी ने पश्चिमी तट का केन्द्र सूरत से हटाकर बम्वई में स्थापित कर 


किन्तु इस काल में सवसे साक की बात जो हुई वह यह हैँ कि 
के राजा ने कम्पनी को क्रिछा बनाने एवं उनकी रक्षा करने. सैनिकों को 
भर्ती करने, लड़ाई के जद्राज़ रखने, सिक्का डालते, और फ़ोजदारई 
दीवानी कानन के अनुसार अंग्रेजों पर न्याय करने के अधिकार प्रद्मन कर 
दिये। यही नहीं, भारत में प्राप्त अंग्रेज़ी सिवासत का बासन करने 
के लिए कम्पनी इंगलेद के राजा को प्रतितिति निवुक्ता कर दो गई। 
इसके अछावा उनको यद्ध ठानने अथवा सन्धि करने, और ईसाइयों को 
छोड़कर अन्य लोगों से राजनैतिक सम्वस्ध स्थापित करने का अधिकार 
दे दिया गया। इन्हीं अधिकारों से भारत में अंग्रेज़ी शासन और विधान 
का सूत्रपात होता है। इन्हीं से कम्पनी को वे अधिकार प्राप्त हो गये 
जिनके वरू पर कम्पनी ने अपना झासन भारतवर्ष पर धीरे घीने पैसा जराया 
कि वे इस देश के स्वामी हो गये। 

व्यापार और आत्मगक्ति की वृद्धि से कम्पनी के भावों और आदर्गों 
में भी परिवर्तन होने छलगा। इनके सिवा भारतवर्ष की राजनैतिक परि- 
स्थिति की भीपषणता ने भी उनके विचारों पर प्रभाव झला। मुगल सम्राट 
औरंगजेब के समय में दक्षिण में बड़ा विप्लव और उथल पुृथल हो रहा था | 
शासन के बन्द ढीले हो रहे थे। लूट मार का वाज्जार गर्म था। ऐसी दत्षा 
में अपनी रक्षा करने के लिए एवं सामयथिक परिवर्तन से छाभ उठाने के 
लिए कम्पनी को भी अपनी नीति के बदलने की आवश्यकता जान पढने 
लगी। उन्होंने सर टामस रो की नीति का परित्याग करना उचित समझा 
और सर्वेतोमुखी उन्नति के विधान का आश्रय लेना हितकर समझा। 

सर जोशिया चाइल्ड ने जो इस समय कम्पनी का सबसे प्रधान और 
प्रभावशाली डाइरेक्टर था, स्पष्ट लिख दिया कि यद्यपि कम्पनी का मुख्य 
ध्येय व्यापारिक लाभ है तथापि अब समय आ गया है कि वह व्यापार के 
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अडावा घानन की नीति एवं मासन विधान की ओर विशेष ध्यान दे। 
उसकी सन्‍्म लि में कम्पनी को यह चाहिए कि वह ऐसे शासन सम्बन्धी 
एवं सैनिक विधान की रचना करे और आमदनी की सूरतें निकालने और 
बढ़ाने की ऐसी वृक्ति निकाले जिसकी सहायता से व्यापार में घाटा अथवा 
विध्न पढ़ने पर भी अंग्रेज़ी साम्राज्य की नीव दुृढ़ता के साथ स्थायी 
रूए से रखी जा सके। इस सिद्धान्त से यह स्पष्ट हो गया कि व्यापार के 
अलावा रियासन पैदा करने एवं राज्य बढ़ाने का ध्येय भी कम्पनी 
के सामने आ गया। इस प्रकार सर टामस रो की नीति का अन्त और नये 
आदर्ण और नई नीति का आरम्भ हो गया। 

उपर्युक्त नीति को व्यावहारिक रूप देने में दो कठिताइयाँ पड़ीं। 
पहली तो यह कि ब्रिटेन में उसके अखण्ड व्यापारिक अधिकार के विरुद्ध 
आन्दोलन क़रीब पचास वर्ष से चल रहा था, और उसके मुक़ाबिले की 
कम्पनियाँ वन रही थीं जिनमें कि सबसे प्रमुख न्यू ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
और स्काटलेंड की कम्पनी, थीं। इन आन्दोलनों से कम्पनी का 
व्यान और धन संशय में फँसा रहता था। दूसरी कठिनाई यह थी कि 
यद्यपि मुग्रल सम्राट औरंगजेब के चारों ओर आपत्ति, उपद्रव और 
विप्लव के तृफ़ान उमड़ रहे थे किन्तु फिर भी उसका प्रताप, उसकी शक्ति 
और उसका गासन इतना जजेरित नहीं हो पाया था कि कम्पनी अपनी 
मनमानी कार्यवाही कर सके। उसके पास सिवा सामुद्रिक व्यापार को 
अस्त-व्यस्त कर देने के और कोई साधन न थे। यद्यपि अपने प्राप्त अधि- 
कारों ओर व्यापार की रक्षा और वृद्धि करने की आज्ञा से कम्पनी ते औरंग- 
जेब से युद्ध छेड़ दिया किन्तु शीघ्र ही अपनी निर्बेढता का अनुभव कर 
सन्धि करने में ही हित समझा। 

किन्तु सन्‌ १७०८ तक ये दोनों कठिनाइयाँ दूर हो गईं । सन्‌ १७०७ 
में औरंगजेव की मृत्यु हो गई जिससे मुग़छू साम्राज्य का पतन शीघ्रता 
पृ्वक्र होने लगा और झासन की डोर ढीली पड़ गई। उधर प्रतिस्पर्धी 
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कम्पनियों की समस्याओं को सुलझाकर और उनमें समझौता कराके 
सन्‌ १७०८ में अर्ल गोडाल्फित ने एक संयुक्त कम्पनी की संस्थापता कर दी 
जिसमें पुरानी कम्पनी का व्यक्तित्व और विस्तृत रूप में प्रस्फुटित हो गया। 
इस संयुक्त संस्था का नाम “[ शाहत (07एशाए 0 फ्रटाटीशाड 
(#2008 ६0 606 785६ ॥00८8.7 हुआ। बस यही कम्पनी भविष्य 
में सनू १८५७ तक व्यापार एवं शासन का कार्य करती रही बच्चधपि उसके 
अधिकारों में समय समय पर बहुत कुछ परिवर्तन होते रहे। 

सन्‌ १६९४ में एक और भी ध्यान में रखने योग्य घटना हुई। इस सन्‌ के 
पहले व्यापार का ठेका आदि देने का अधिकार इंगलेंड के राजा ही के हाथ में 
था किन्तु सन्‌ १६९४ में हाउस ऑफ़ कामन्स ने वह अधिकार राजा से हटा- 
कर अपने हाथ में ले लिया। यह घटना इस लिए महत्त्व की है कि उस 
समय से पालेमेंट का सम्बन्ध कम्पनी से क़ायम हो गया और वह भविष्य 
में बढ़ता गया। पालंमेंट ने आरम्भ में कम्पनी के अधिकारों और उसकी 
नीति में विशेष हस्तक्षेप नहीं किया किन्तु धीरे धीरे वह तटस्थ न 
रह सकी। 

इस कम्पनी का इतिहास सुभीते के लिए तीन अंकों में विभाजित किया 
गया है। पहला अंक अठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल तक चलता है । इसमें 
कम्पनी मुख्यतः व्यापार में ही छूगी रही | दूसरा अंक अठारहवी झताब्दी के 
मध्य से लेकर रेग्युलेटिंग एक्ट (१७७३) तक। इसमें कम्पनी के राज्य 
का विस्तार होता है। उसका व्यापारिक कार्य गौण होता और ज्ञासन कार्य 
प्रधानता प्राप्त करता हैं। तीसरा अंक १७७३ से सन्‌ १८०८ तक चलता 
हैं। इसमें कम्पनी मुख्यतः शासन कार्य ही करती हैँ। बस दशदर के बाद 
कम्पनी के युग का अन्त हो जाता हैँ और नये यूग का आरम्भ हो जाता 
है। तीनों अंकों पर क्रमश: कुछ स्पप्ट विचार करना उपयुकत होगा। 

पहला अंक--औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त मोग़लू राज्य अस्त- 
व्यस्त होने लगा। सूबों के सूबेदार धीरे धीरे स्वतंत्र हो गये। मराठों 
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की शक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी, और कुछ नयें राज्यों का भी संस्थापन 
दो गया। रथ में मान्ति भंग हो गई और राजनेतिक वातावरण बिगड़ 
गया! ऐसी दछ्शा देखकर अंग्रेजों ने भी अपना संगठन सेभालना और शक्ति 
संचय करना आरम्भ कर दिया। यहाँ यह बताना अनुचित न होगा कि 
सन्‌ १६९० में अंग्रेज़ों ने सूतनूती में, जो आगे चछकर कलकत्ता हो गया 
अपना बंगोबकेन्द्र फिन से स्थापित किया। छः वर्ष के बाद उनको वहाँ 
किला बनाने की आज्ञा मिल गई। इसके दो वर्ष बाद उन्हें तीन गाँवों-- 
सूतनती, कालीघाट और गोविन्दपुर--की ज़िमीदारी मिल गईं। सन्‌ 
; 3०० में बंगाल के व्यापार और प्रवन्ध का संचालन करने के लिए बंबई 
और कलकत्ता की तरह गासन स्थापित हो गया। इस केन्द्र का नाम फोर्ट 
विलियम रखा गया । 

भारत में विप्लव देखकर कम्पनी ने फोर्ट विलियम क़िला और भी 
सुदृढ़ कर लिया | सन्‌ १७१५ में उन्होंने अपने प्रतिनिधि देहली भेजकर 
मोग्नल सम्राट फ़ूखसियर से कुछ फ़रमान भी प्राप्त कर लिए जिससे 
उनका कलकत्ना ओर मद्रास के आस-पास के कुछ गाँवों पर अधिकार 
मिल गया। कहते हें कि इन फ़रमानों के द्वारा अंग्रेज़ों को मोग़ल साम्राज्य 
के अन्तर्गत विधिपूर्वेक स्थान मिल गया। 

इस काल में अंग्रेज़ी व्यापार ने भी अच्छी उन्नति की। कलकत्ते का 
व्यापार और उसी के साथ जन-संख्या भी बढी। यद्यपि समुद्री डाकुओं 
तथा अन्य कारणों से वम्बई की उतनी उन्नति नहीं हुईं किन्तु फिर भी वहाँ 
की जन-संख्या कलकन्ते से दो तिहाई तक बढ़ी और उसकी सैनिक और 
नौ-शक्लि कलकत्ता और मद्रास से अधिक रही। बम्बई के अंग्रेज़ों के 
प्रयत्त से उन्हें पेशवा के राज्य में स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार प्राप्त 
ही गया। मद्रास ने भी अपनी रक्षा के साधन सुदृढ बना लिये। यद्यपि 
चारों ओर गोलमाल जारी रहा किन्तु अंग्रेजी तोपों की संरक्षा में मद्रास 
ने भी व्यापार और जन-संख्या में उन्नति की। 


(4) 
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कलकलने ओर मद्रास की परिस्थिति कई अंदों में बम्बई से लि 
बम्बई में अंग्रेज इंगलेंड के राजा से प्राप्त स्वत्वों के बल पर शासन ऋरचे 
थे। वहाँ उन पर किसी देशी राजा का आधिपत्य न था। वे बासन करने 
में स्वतंत्र थे। किन्‍त कलकत्ता और मद्रास में देशी राज्यों का आतन्रिपन्य 
था। फल यह हुआ कि कछकता और मद्गास के हिन्दी निवासियों पर देगं 
कानून और अंग्रेज़ों पर अंग्रेज़ी कानून लागू होते थे। इस प्रकार वहां 
“दुराज की रैयत रहती थी और इवल गवर्तमेंट चछती थी। किल्लत 
बम्बई में यह बात न थी 

प्रथम अंक के समाप्त करने के पहिले यह अनचित न होगा कि कम्पनी 
के शासन-यंत्र का भी विहंगावकोकन कर छिप्रा जाब। 

इंगलेंड में---जित लोगों ने पँजी के शेबर | हिस्से) छिए थे उनके 
समृदाय का नाम “कम्पनी  था। उनसे से जिसका शेयर ५०० पौण्ड घा--- 
चाहे वह पुरुप हो या स्त्री---उसे वादविवाद करने एवं वोट देने का अधिकार 
था। इन लोगों की संस्था का नाम “जनरल कोर्ट ऑफ़ प्रोप्रायटर्स था । 
इसकी बैठक वापिक होती थी। यह संस्था प्रति वर्ष उन लोगों में से जिनका 
हिस्सा २००० पौंण्ड से अधिक होता था चौवीस सदस्य चन छेली थी। इन 
सदस्यों की संस्था कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टर्स' कहाती थी। इसकी साल में 
चार बैठकें होती थीं। कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टर्स ही कम्पनी का संचालन 
करती थी । किन्तु उनके कार्यो को बदल देने अथवा रह कर देने का 
अधिकार कोर्ट ऑफ़ प्रोप्रायटर्स को था। 

भारत सें--वम्बई, मद्रास और सन्‌ १६८१ के बाद कलकना मे भी 
पृथक्‌ पृथक जासन करने की संस्थाएँ थीं। यद्यपि इनका संगठन न्यूना- 
धिक एक-सा ही था किन्तु इनका आपस में एक दूसरे से कोई गासनिक 
संबंध न था। प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र थी और हर एक का कोर्ट 
ऑफ डाइरेक्टर्स से सीधा सम्बन्ध रहता था। प्रत्येक संस्था में एक प्रेसीडेन्ट 
- (गवर्नर) और एक कौंसिल होती थी। काउन्सिल के सदस्य कम्पनी के 
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सातनियर कार्यकर्ता होते थे। गवर्नर प्रायः सबसे सीनियर कर्मचारी होता 
थ।! बह घासन का ही नही, किन्तु नगर की सेना का भी नेता होता था। 
क्ाउस्सिल में बराबर वोट होने पर वह निर्णायक वोट देने का अधिकारी 
ग॒उद्दधपि प्रत्यक्ष में उसके अधिकार कम थे किन्तु उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव 
बननल था। उसकी नियत्तित सीधे कम्पनी से होती थी। देशी राज्यों से 
वही लिखा-पढ़ी करता था। गवर्नर और काउन्सिल संयक्त रूप से शासन 
करते थे। निर्णय बहुमत से होता था और उसी पर आचरण होता था। 
काउन्सिल के सदस्यों की संख्या १२ से १६ तक थी और उस की बैठक 
साप्ताहिक करने का आदेश था। जब तक काउन्सिल नहीं बैठती थी 
तब तक उसकी ओर से गवर्नर ही कार्य-संचालन करता था। काउन्सिल 
को प्रत्येक सदस्य ही नहीं किन्तु गवर्नर पर भी निगरानी रखने का अधि- 
कार था। काउन्सिल के सदस्य प्रायः प्रत्येक विभाग के मुख्य कर्मचारी 
होते थे। इस काल में सर जोसिया चाइल्ड के आदर्श की भी कुछ पूर्ति 
होते छगी। कम्पनी की आय के नये साधन पैदा हो गये। यद्यपि ज़मीन 
की क्रमी से लगान तो अधिक न मिलता था किन्तु चुंगी, कर, मकानों पर 
टक्स, तथा पान, तमाक्‌ आदि के ठेकों से अच्छी आमदनी होने लगी। 
दूसरा अंक--उपर्यृक्त परिस्थित बहुत दिनों तक क्रायम न रह सकी । 
फ्रांसीसियों ने देशी रियासतों के झगड़ों में हिस्सा लेना आरम्भ कर दिया 
जिससे उनका महत्त्व बढ़ने रगा। उनके बढ़ते प्रभाव को देख कर अंग्रेज़ों 
न भा दशा राज्या से सन्धि या विग्नह करना आवश्यक समझा। इस प्रकार 
सब से पहले मद्रास, फिर कलकत्ता और बम्बई की सरकार भी धीरे धीरे 
देशी राजनीति के भँवर में खिच आईं। इसके अलावा योरप की राज- 
नैतिक परिस्थिति का भी प्रभाव पड़ा जिससे पारस्परिक संघर्ष और भी 
तीत्र हो गया। इस द्वन्द का परिणाम आश्यातीत हुआ। 
सन्‌ १७५१ में क्लाइव ने अर्काट की रक्षा जिस सफलता के साथ की 
उससे अंग्रेज़ों का महत्त्व और उनका उत्साह बढ़ गया। तब से दस वर्ष 
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तक कम्पनी को सैनिक और नीतिक युद्ध करना पड़ा। किल्तु इन दस 
वर्षों में उन्होंने फ्रांसीसियों की अक्ति तोड़ दी और अपना प्रभुत्व कुरामण्डल 
तट पर ही नहीं वरत्‌ कर्नाटक और हेदरावाद तक में स्थापित कर 
लिया। इसी प्रकार बंगाल के सूवेदार सिराजुहोंला से युद्ध छिड़ जाने 
का यह फल हुआ कि सन्‌ १३०७ में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व 
बंगाल, बिहार और उद्भीसा में क्रायम हो गया। कर्नाटक और बंगाल 
के नवाब अंग्रेजों के हाथ की पुतलियाँ हो गये। सन्‌ १७३६० नक्क अंग्रेजी 
सेना अवध तक में जा पहुँची और उनका सम्बन्ध ज्ाह आलछ्म तक से हो 
गया। इन ऐन्द्रजालिक परिवतेनों ने एक दम परिस्थित बदल दी जिससे 
भारत में ही नहीं किन्तु इंगलेंड में भी सनसनी और जआातंक फैल गया। 

इस काल की घटनाओं में सव से महत्व की वात इलाहाबाद की सन्धि 
है (१७६५) | इसके अनुसार कम्पनी को घाह आलम ने वंगाल, विहार और 
उड़ीसा की दीवानी दे दी; और कम्पनी ते उसके बदले उस छब्बीस लाख 
रुपये वार्षिक देने का वादा कर दिया। इस सन्सधि में अन्य दोषों के अछावा 
सबसे चिन्त्य बात यह थी कि उससे उन तीनों सूबों में डबल गवर्नमेन्ट 
अर्थात्‌ दुराजकता का विस्तार हो गया। अंग्रेजों को दीवानी मिलने के 
पहले बंगाल का सूबेदार ही शासन के प्रत्येक विभाग का जिम्मेदार था। 
सूबे का दीवान भी उसी की अध्यक्षता में काम करता था। किल्तु अंग्रेजों 
के हाथ में दीवानी चले जाने से उसका दीवानी अर्थात्‌ मालगुज़ारी, आय- 
व्यय, एवं मालगुज़ारी के मुक़दमों आदि से कुछ सम्बन्ध न रह गया। 
उसके हाथ में केवल निजञ्ञामत अर्थात्‌ फौज और फौजदारी म॒कदमे, और 
पुलीस के-से काम रह गये। किन्तु इस क्षेत्र में भी वह स्वतंत्र न था क्योंकि 
राजनीतिक अधिकार तो कम्पनी के हाथ में पहले ही चला गया था और बह 
सैनिक शक्ति में भी हस्तक्षेप करने छगी थी। इसका फल यह हुआ कि 
अधिकार तो कम्पनी के पास और ज़िम्मेदारी नवाब के मत्थे हो गई। 
नवाब का रोब दाब मिट्टी में मिल गया। बिना अधिकार के ज़िम्मेदारी 
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कंस पूरी हो; और बिना जिम्मेदारी के अधिकार की निरंकशता बढ़ती 
ही है, प्ररिणान यद्ग हुआ कि न तो नवाब को, ते कम्पनी को और न 
प्रक्रा वो को कोई लाभ हआ। एक इसरे पर बदइंतिज्ामी के इल्ज़ाम 
छगाने रहे। सत्र की कठिनाइयाँ और शिकायतें बढ़ गई। विलायत में भी 
कम्पनी की कठिनाइथाँ और समस्याएं तीज हो गई। यद्यपि आरम्भ में 
उसके द्व्यरिणाम इतने स्पष्ट दिखाई न दिये किन्तु धीरे धीरे उसका 
विक्रगल रूप सब पर प्रकट हो गया। 

कम्पती की अभूतपूर्व राजनीतिक उत्कर्ष से उन्मत्त हो कर कम्पनी 
के क्रमंचारियों ने अपनी झोली भरती और मनमानी करनी शुरू कर दी । 
फल बह हुआ कि कम्पनी के कर्मचारी तो अमीर हो गये और कम्पनी दरिद्र 
होने छगी। भारत में नई परिस्थिति के कारण फ़ौजें बढ़ गई, ताबड़तोड़ 
युद्ध होने लगे जिससे घन का अभूतपूर्व व्यय होने लगा। कम्पनी के कर्म- 
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में अराजकता के अलावा सन्‌ १७७०-७१ में घोर दुर्भिक्ष पड़ा जिससे 
बंगाल उजाड़ होने छगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। 

अन्त में पार्लमेन्ट के सामने यह सब मामला पहुँचा। लोग कहने 
लगे कि यह खूब रहा कि व्यापारिक संस्था राज्य करने लग गई ! क्‍या 
आइचय है क्रि देश में गोलमाल हो, कम्पनी दरिद्र हो किन्तु कर्मचारी 
घनाधाण हा। जब धवन की कमी से कम्पनी ने पार्लमेन्ट से क़जे लेने की 
अर्जी दी तब पालंमेन्ट ने कम्पनी की परिस्थिति की जाँच पड़ताल करने 
के लिए एक 'सेलेक्ट कमेटी” बनाई, इस जाँच से बड़े रहस्यों का पता 
चला। उस कमेटी की रिपोर्ट का यह फल हुआ कि पार्लमेन्ट ने कम्पनी 
के नियंत्रण के छिए सन्‌ १७७३ में एक एक्ट बनाया जिसको रेग्यलेटिंग 
उक्त कहते हूं। पालमन्ट ने कम्पनी को कजज तो दे दिया किन्तु उसके 
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आय-व्यय के जाँच करने एवं छाभ के वितरण के नियंत्रण के अधिकार 
अपने हाथ में ले लिये। 

रेग्य्लेंटिग एक्ट--यह एक्ट बड़े महत्त्व का हैं। सबसे बड़ी वात 
तो यह हे कि इस एक्ट के द्वारा पालेमेन्ट ने कम्पनी की शासन-प्रणाली 
को निर्धारित एवं नियंत्रित करने के छिए अपना अधिकार क़ायम कर 
दिया। दूसरा यह कि यह एक्ट उन महत्त्वपूर्ण एक्टों में सबसे पहला हैं 
जिनके द्वारा भविष्य में भारतवर्ष के शासन का निर्माण हुआ और जिनके 
द्वारा आगे चलकर भारत पर पालंमेन्ट का पूरा अधिकार न्‍्थापित हो 
गया। अब यह विचार करना चाहिए कि इसने तत्कालीन जासन यंत्र 
में क्या क्या परिवर्तन कर दिये। 

इंगलूंड में--इस एक्ट के द्वारा कोर्ट आफ़ प्रोपायटर्स के सदस्यों में 
से उन्हीं को वोट देने का अधिकार रहा जिनका हिस्सा एक साल पहले 
से एक हज़ार पाउन्ड हो (इससे पहले ५०० पाउंड था)। कोर्ट आफ़ 
डाइरेक्टर्से के सदस्य एक साल के बदले चार साल के लिए चुने जाया करें 
जिससे उनके कार्यक्रम में अधिक स्थिरता और परिपक्वता हो सके। 
कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स का कर्तव्य हुआ कि वे भारत के गवर्नर जनरल और 
काउन्सिल के भेजे हुए पत्रों, राजनैतिक रिपोर्टो, आय-व्यय के चिट्टठों 
ओर सारे सेनिक और नीतिक मामलों से सम्बन्ध रखते वाले कागजों 
की प्रतियाँ पालेमेन्ट के मंत्री विशेष को भेजा करें। 

भारत में--पीछे लिखा जा चुका है कि मद्रास, कलकत्ता और वम्बई 
का पारस्परिक शासन-सम्बन्ध कुछ न था। प्रत्येक स्वतंत्र था। कि्तु 
इस एक्ट से कलकत्ता का गवर्नर, गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसको 
मद्रास और बम्बई के सरकारों के सन्धि-विग्रह सम्बन्धी कार्यो के निरीक्षण 
और नियंत्रण का अधिकार दें दिया गया। गवर्नर-जनरल इस अधिकार 
को चार सदस्यों की काउन्सिल के साथ प्रयोग में ला सकता था। इस 
एक्ट के अनुसार गवर्नर-जनरल और उसकी काउन्सिल बंगाल, विहार और 
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उड़ीसा का शासन करने के अछावा और प्रेसीडेन्सियों की राजनैतिक 
जायक्ाडिए का भी निरीक्षण और नियंत्रण करने ऊंगी। प्रत्येक विषय 
काउन्सह के बहुमत के अनुसार ही निर्णय होता, और बराबर वोट 
होनेपर गवर्तरजनरल को अपना निर्णायक वोट देने का अधिकार था। 
इस एक्ट से गवरनरजनरल और काउन्सिल को यह भी अधिकार मिला 
कि वें ऐसे कानून, विधान और नियम वना सकें जिससे शासन का 
सुधार और साधारण जनता को छाभ हो, जो अंग्रेज़ी क़ानूनी सिद्धान्तों पर 
अवलम्बित हों किन्तु ये क़ानून, नियम आदि जब तक न्याय की सुप्रीम 
कोर्ट में रजिस्टर न हो जाते तब तक प्रचलित नहीं हो सकते थे। 

इस एक्ट के द्वारा कलकत्ते में एक सुप्रीमकोर्ट की भी संस्थापना की गई 
जो बंगाल, विहार और उड़ीसा में न्याय का कार्य देखे | इसमें चीफ जस्टिस 
के अछावा तीन और भी जज नियुक्त हुए जो विलायत में कम से कम 
पाँच वर्ष बेरिस्टरी कर चुके हों। इस कोर्ट को फौजदारी, दीवानी, नौ 
विभाग और धर्म विभाग के मामछों के निर्णय करने का अधिकार दे दिया 
गया। वे अपनी सहायता के छिए क्लके आदि नियुक्त कर सकते और 
ऐसे नियम और कार्यक्रम निश्चित कर सकते थे जिनसे न्याय करने में 
सहायता मिल सके | 

इस एक्ट के द्वारा अनुचित लाभ और रिइ्वतों के रोकने का भी प्रयत्न 
क्रिया गया। गवर्नरजनरल, काउन्सिल के मेम्बर, चीफ जस्टिस और 
जजों की भारी तनख्वाहें कर दी गईं। उदाहरण के लिए बंगाल के गवर्नर 
का वापिक वेतन पहले केवछ ३०० पौंड और काउन्सिल के सदस्यों का 
अस्सी पौंड था किन्तु अब उनका वेतन क्रमश: २५००० और १०००० 
पौंड वापिक कर दिया गया। इसका उद्देश यह था कि वे आथिक चिन्ता 
अथवा प्रछोभनों से मक्‍त हो जायेँ। 

रेग्यूलेंटिंग एक्ट के दोष--यद्यपि एक्ट बनानेवालों का उद्देश्य 
सराहनीय और सुधारमूलक ही था किन्तु अनुभव एवं परिस्थिति का पूरा 
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ज्ञान न होने के कारण उसमे कुछ दोप रह् गये जिनका आगे चल कर 
अनुभव हुआ। पहला दोष तो बह था कि एक्ट ने गवर्नर और उसकी 
काउन्सिल का सुप्रीम कोर्ट के साथ सम्बन्ध निश्चित रूप से स्थिर नहीं किया 
था जिसके कारण आगे चलकर बढ़े झगड़े हुए। दूसरा यह था कि एक्ट ने 
यह निश्चिय न किया क्रि सुप्रीम कोर्ट किस क़ानून का आश्लय छे। देश 
में हिन्दू, मुसलिस क़ानून प्रचलित थे और अंग्रेज अंग्रेज़ी क्रानूत में दीक्षित 
थे। इस अनिद्चित दद्या के कारण भी कठिनाइयाँ हुई। तीसरा किल्तु सब 
से भयंकर दोप यह था कि एक्ट ने गवर्नर जनरल को 
की तरद् काउन्सिक के अधीन कर दिया। सदस्यों के वोट बरावर होने 
पर ही गवर्नर अपना निर्णायक वोट दे सकता था। इसके सित्रा उसके 
पास कोई ऐसे साधन न थे जिनसे वह अपनी इच्छा के अनुसार काइन्सिल 
से काम करा सके या उसपर दबाव दाल सके। सदस्यों में से एक को छोड़ 
कर अन्य लोगों को भारत की परिस्थिति का अनभव और ज्ञान न था। वे 
अहमन्यता के कारण गवर्नर जनरलर प्र भी अपना रोब क़ायम करने 
के इच्छुक थे। ऐसी दशा में गवर्नर जनरल को पग-पग पर विरोध और 
अड़चनों का सामना करता पहइ़ता था जिससे कार्य संपादन में उसे बढ़ी 
कठिनाइयाँ पड़ती और झगड़े होते थे। चौथा दोष एक्ट में यह था कि 
कोर्ट आफ़ प्रोग्रायटसे के वोट देने का अधिकार छोटे हिस्सेदारों के हाथ 
से निकल कर भारी हिस्सेदारों के हाथ में चछा गया जिससे धनिकों का 
एक जत्था सा बन गया। 

तीसरा अंक--उपर्युक्त दोपों का अनुभव होने पर उनके दूर करने के 
यत्न सोचे जाने रूगे। सन्‌ १७८१ में पालेमेन्ट ने एक संशोधक एक्ट 
(20८70 2८६ ०६ 7787) पास किया जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट 
का कम्पनी के बड़े कर्मचारियों और गवर्नर और काउन्सिल से सम्बन्ध 
और अंग्रेज़ी छत्र-छाया में रहने वाली जनता पर छागू क़ानूनों का कुछ 
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प्देश किया गया। माल के मामलों में गवर्नर और उसकी काउन्सिल 
के अधिकार स्थिर किये गये। 
मंग्ोबक एक्ट की लीपापोती से यथेप्ट सुधार न होने के कारण 
सन्‌ १३८४ में एक वाक़ायदा एक्ट पालंमेन्ट को पास करना पड़ा। इसको 
पिद्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इसके द्वारा पालंमेन्ट ने एक नई नियंत्रक 
संस्था की रचता की जिसका ताम बोर्ड आफ़ कन्‍्ट्रोल” रखा गया। इस 
बोई के सदस्यों की संख्या छः थी जो प्रिवी काउन्सिल के सदस्यों से चुने 
जाते थे। इनमें से दो अर्थ मंत्री ((.48702[07 0: #5८7९०१प८) 
और एक सेक्रेटरी आफ़ स्टेट होता था। यह बोडे पालेंमेन्ट के मंत्रि मण्डल 
की ओर से कम्पनी के बोई आफ़ डाइरेक्टर्स के कामों की जाँच पड़ताल 
करता था। इस बोर्ड के संस्थापन के वाद को आफ़ प्रोप्रायटर्स का कोटे 
आफ़ डाइरेक्टर्स के कामों के जाँचने का अधिकार एक प्रकार से जाता 
रहा। बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल के द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमण्डल के द्वारा 
पालंमेन्ट ने कम्पनी के कामों के निरीक्षण का अपना अधिकार ओर भी बढ़ा 
लिया और सुदृढ़ कर लिया। बोर्ड आफ़ कन्‍्ट्रोल के सभापति का कतंव्य 
था क्रि वह कम्पनी के हिसाव किताव का लेखा हर साल पालंमेन्ट के 
सामने पेश करे। बोर्ड आफ़ क्‍न्‍्ट्रोल मंत्रिमण्डल के बदलने पर बदल जाता 
था। नया मंत्रिमंडल अपनी ओर से उसका पुनः निर्माण करता था। 
बोई आफ़ कल्ट्रोल प्रायः अपने आदेश और परामर्श बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स 
के द्वारा ही भेजता और प्रकाशित करता था। किन्तु विशेष दशा में वह 
बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स के द्वारा न भेज कर एक कमेटी के ही द्वारा भारतीय 
सरकारों को आज्ञाएँ आदि भेज देता था। यह कमेटी केवल तीन सदस्यों 
को थी जिनको बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स ही चुनता था। इसका नाम था 
“मीक़ेंट (गुप्त) कमेटी । उपर्यक्त वर्णन से यह न समझना चाहिए कि बोर्ड 
के संस्थापन से कोर्ट आफ़ बाइरेक्टर्स का महत्व और उसकी शक्ति जाती 
रही। अब भी नये प्रस्ताव करने और शासन के साधारण नियंत्रण में कोर्ट 
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का व्यावहारिक अधिकार बहत कुछ था। वे अब नी कर्मचानियों की 
नियक्ति करते थे यद्यपि इंगछड के राजा को यह अधिकार था कि वह जिसे 
चाहे हटा दे। 

पिट्स एक्ट ने गवर्नेर जनरल और काउन्सिल का मद्रास और बम्बई 
के गवनेरों और काउन्सिकों से सम्बन्धों को और स्पप्ट कर दिया। उससे 
यह साफ़ हो गया कि मद्रास ओर वम्बई की गवर्नंमेन्टों के उन कामों का 
नियंत्रण, जिनसे देशी रियासतों से सम्बन्ध हो. संधि विग्रद्न से सम्बन्ध हो 
अथवा य॒द्ध काल में आय और सेना का प्रयोग हो. अधवा उन तियय्ों 
का जो कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स निदेश करें, गवनेर जनरल और उसकी 
काउन्सिलकू करेगी। इसी प्रकार गवनेर जनरल और उसकी काउन्सिल 
के कामों का नियंत्रण कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स करेगा। 

पिट्स एक्ट ने गवर्नर जनरल की काउन्सिल के सदस्यों की संख्या 
चार से घटा कर तीन कर दी जिनमें से एक कमान्डर-इन-चीफ़ होता था। 
इसी प्रकार मद्रास और वम्वई में भी गवरनेर की काउन्सिलों के सदस्यों 
की संख्या तीन निश्चित की गई जिनमें से एक सेनापति होता था। 

पिटस इंडिया एक्ट में एक भारी कमी रह गई थी। उसने गवर्नर 
जनरल और उसकी काउन्सिल के सम्बन्ध पहले ही ढंग के रहने दिये। 
किन्तु सन्‌ १७८६ में एक दूसरा एक्ट पास किया गया जिसके द्वारा गवर्नर 
जनरल को विद्येप अवस्था में काउन्सिल के वहुमत की अवहेलना करने 
का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को प्रधान सना- 
पति ( ((0777797067 70 (7र्ट ) का भी पद ग्रहण करने की आज्ञा 
मिल गई | 

१८१३ का एक्‍्ट---बीस वर्ष बाद जब कम्पनी के ठेके के बढ़ाने का 
प्रदत फिर उपस्थित हुआ तब यह सवारू उठा कि कम्पनी द्वारा भारत- 
वर्ष में जीती हुई रियासत किसकी है। यह याद रखना चाहिए कि रूई 
वेलज़ली के समय में कम्पनी का राज्य वारन हेस्टिग्ज़ के समय से वहुत बढ़ 
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गया था। कम्पनी कहती थी कि उसके धन और कर्मचारियों द्वारा जीती 
गई भमि पर शासन करने का अधिकार उनका ही है। यद्यपि आगामी 
वीम वर्षों के लिए शासत का अधिकार कम्पती को फिर मिल गया किन्तु 
कम्पनी जिस सिद्धान्त पर जोर देती थी उसको पालमेन्ट ने नहीं माना। 
सन १८१३ के एक्ट में उसने बिलकुल स्पष्ट कर दिया कि राज्य और 
शासन करने का अधिकार निश्चय ही ग्रेट ब्रिटन और आयरलेंड के राजा 
का हैं अन्य का नहीं। कम्पनी को शासन करने का अधिकार देना केवल 
राजा की इच्छा पर निर्भर है। वह चाहे दे अथवा छीन लछे। 

दूसरी बात जो इस एक्ट ने निश्चित की वह यह हैं कि इंगलेंड का 
यह कर्तव्य है कि वह ब्रिटिश राज्य में रहने वाली प्रजा के हितों का साधन 
और उनके सुख और उन्नति के उपाय करे। और इस हेतु वह ऐसे प्रयत्न 
करे जिससे प्रजा में छाभदायक ज्ञान का प्रचार और उनकी धार्मिक 
और आचरण की उन्नति हो। इस शुभ कार्य के लिए जो छोग भारत 
जाना चाहें उनको यथोचित सुविधाएँ दे। 

तीसरी स्मरणीय बात जो इस एक्ट ने निर्णय की वह यह हैं कि भारत 
में व्यापार करने का ठेका केवल कम्पनी का न रहे। इसने प्रत्येक अंग्रेज 
को यह अधिकार दे दिया कि वह लाइसन्स लेकर भारत में स्वतंत्रता पूर्वक 
व्यापार करे। किन्तु चाय के और चीन के व्यापार का ठेंका कम्पनी 
के ही हाथों में बीस वर्ष तक रहने दिया। 

इस एक्ट ने कम्पनी द्वारा भारत से प्राप्त मालगुज़ारी (८ए८7प८) 
के खर्चे करने के कुछ सिद्धान्त निश्चित कर दिये। इसके अनुसार सब 
से पहले सेना का, फिर कम्पनी के कर्ज के सूद का और तदुपरान्त कर्म- 
चारियों के वेतनादि का खर्च आमदनी से निकालने के बाद और कामों 
प्र खर्च किया जाय। 


इस एक्ट ने कम्पनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों की शिक्षा, 
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मुधार और धामक आवध्यकताओं के छिए भी साधन निकालने का 
प्रयत्न क्रिय 

सारांध यह कि इस एक्ट ने और कम्यती का भारतीय व्यायार का 
ठेका भी तोड़ दिया। इंगलेंड के राजा के शासन करने के अधिकार 
को स्थापित करके झानन में सवार करने को चेघ्टा प्रकट की। 

१८३३ का एक्‍्ट--वीस वर्ष व्यतीत होने घर फिर सन १८ 
कम्पनी के ठेके का प्रइन पार्लमेन्ट में आबा। कुछ छोगों ने इस बात पर 
बहुत ज्ञोर दिया कि कम्पनी के हाथ से गासन करने का अधिकार न 
लिया जाय। किन्तु अधिक वाद-विवाद होने पर भी सन्‌ १८३३ के एक्ट 
द्वारा कम्पनी को झासन करने का अधिकार फिर बीस वर्ष के लिए दे 
दिया गया। 

इस एक्ट ने कम्पनी के व्यायार का ठेका रक्त दम तोइ दिया। इसका 
मुख्य कारण यह था कि लोगों की पुरानी धारणा कि व्यापार और गासन 
एक ही संस्था के हाथ में होना सर्वेया अहितकर है, ज़ोर पकड़ गई थी। 
जब ठेका ही न रहा तो फिर किसी भी यरोपियन को भारत में आने जाने 
रहने अथवा व्यापार आदि करने में क्रिसी प्रक्रार की रोक टोकं न रही। 

इस एक्ट में फिर स्पष्ट क्रिया गया कि गवर्नर जनरल और काउन्मिल 
के सम्पूर्ण कार्यवाहियों के नियंत्रण, परिवर्नत अथवा रद कर देंने का 
अधिकार पूर्ण रूप से सदेव पार्लमेन्ट के द्वाय में है। पार्लमेन्ट को यह भी 


ल्‍्हँ 
हैँ हैई 
लि हि 


पट 

अधिकार है कि वह ब्रिटिश इन्दिया ओर उसके निवासियों के छिए जो 
क़ानून उचित समझे बना दें। गवर्नर जनरल जिन नियमों को बनाते 
और जिल्हें कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स रह ने करे उनको पार्लमेन्ट के सासने 
रखना आवश्यक हैं। सारांधग यह कि धीरे धीरे पालेमेन्ट अपना पंजा 
कम्पनी पर कसती जाती थी और अपना अधिकार स्पष्ट करती और बढ़ाती 
जाती थी। 

इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और उसकी काउन्सिल के क़ानून बनाने 


है कब ई सूवों की काउन्सिलों को और 
नीचे दवा दिया। इस एक्ट के पहले अपने अपने सूबे के शासन के लिए 
मद्रास आर दस्बई के गवर्नर सकाउन्सिल क़ानून बना लिया करते थे। 
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गवर्नर जनरल और उसकी काउन्सिल को दें दिया। इसके अतिरिक्‍त सारे 
आय व्यय का अधिकार भी गवर्दर जनरल एवं काउन्सिल को दे दिया गया 
जिसका प्रभाव यह पड़ा कि बम्बई और मद्रास के कौंसिलें कोई नया खच्चे 
विना गवर्नर जनरल की आज्ञा के नहीं कर सकी थीं इंससे गवर्नर 
जनरल और उसकी काउन्सिल का महत्त्व और उसकी व्यापकता वढ़ गईं, 

शासन में अश्रिक केन्द्रत्व आ गया। इस समय से गवनर जनरऊ और 
काउन्सिल भारत सरकार (७०८४४. ० ॥009) कहलाने लगीं। 

सन्‌ १८५३ का एक्‍्ट--सन्‌ १८५३ में एक एक्ट पास हुआ जिससे 
कम्पती का शासन करने का अधिकार अनिश्चित काल के लिए अथवा 
थों कहिये कि जब तक पालेमेन्ट छीन न ले तब तक, दे दिया गया। पहले 
की तरह कोई मियाद निश्चित नहीं की गई। 

इस एक्ट से कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स में भी कुछ परिवर्तत किया गया। 
डाइरेक्टरों की संख्या चौबीस से घटा कर अठारह कर दी गई जिनमें से 
5. गजा की ओर से नियक्त किये जाते थे। इस प्रकार पालमेन्ट ने कोर्ट 
आफ़ डाइरेक्टर्स के संगठन को भी ढीला और स्वानुक्‌ल करने का प्रयत्न 
किया | 

इस एक्ट ने कोर्ट आफ़ डाइरेक्ट्स की शक्ति भी घटा दी। अभी 
तक ये लोग ही भारत के कर्मचारियों की नियुक्ति करते थे। इस अधिकार 
का उनको बड़ा मोह था और इसकी संरक्षा के लिए वे और वातों में दब 
कर चलते थे। किन्तु इस एक्ट ने यह भी छीन लिया। और भविष्य 
में कर्मचारियों का चुनाव परीक्षा विशेप के फल के अनुसार करने का 
विधान बना दिया । 


ईस्ट इंडिया कंपनी का दंग 
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उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट जान पढइ्न्‍ता है कि रेग्यूलेटिग एक्तट के 


है 


उ 
समय (१७७४) से पालेमेन्ट अपना हाथ बद्ाती और कम्पनी के अधि 
कार घटाती चली जाती थी। सन्‌ १८१३२,१८३३ और 2१८०३ में भी 
यह आन्दोलन जारी रहा कि शासन का भार व्यायारियों अथवा किसी 
संस्था विद्येप के हाथ में न रह कर पारल्मेन्ट के हाथ में आना चाहिए। 
इसी आन्दोलन तथा और कारणों से कम्पनी का व्यापारिक रूप बदल 
दिया गया। किनन्‍न इस पर भी संतोप न हुआ। कम्पनी के हाथ से शासन 
की डोर ले लेने की प्रवल इच्छा रखने पर भी पालमेन्ट हिचकिया जाती 
थी। ऐसा जान पढ़ता है कि बह किसी भारी झोंके की बाट देख रही 
थी जिससे प्रेरिल हो कर वह जासन भार अपने ऊपर छेले। यह झोंका 
लाई इलहौज़ी के समय की विलक्षण घटनाओं से आर्म्म हो कर भारतीय 
गदर के विकराल रूप में परिवर्तित हो गया। इससे सव चौंक पढ़े, पा्ले- 
मेन्ट का आसन डोल गया और कम्पर्ना के शासन की जड़ ने जमीन छोड़ 
दी। इन भयंकर घटनाओं और भीषण परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ 
कि लाई पामस्टेन ने सन्‌ १८५८८ में पार्लमेस्ट में एक वि कम्पली के 
शासन की इति श्री करने के लिए पेश किया। यद्यपि कम्पनी ने अपनी 
रक्षा के अनेक उपाय किये और बड़ी दलीके पेश की किस्नू सब निप्कछ 
हुई और सन्‌ १८०८ में एक महत्वपूर्ण एक्ट ने कम्पनी का अन्त 
कर दिया। 

सन्‌ १८५८ का एक्‍्ट--इस एक्ट ने कम्पनी से झ्ासन-कार्य छेकर 
इंगलेंड की महाराणी के हाथ में दे दिया। इस समय से उन्हीं के नाम 
से भारत का शासन होते छगा। इस कार्य की पूति के लिए एक्ट ने बोर्ड 
आफ़ कस्ट्रोड और कोर्ट आक़ शाइरेक्टर्स का भी अन्त कर दिया। 
उनका कार्य एक विद्येप सेक्रेटरी आफ़ स्टेट के हाथ में दे दिया गया जो 
सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार इन्डिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका वेतन 
भारत की आमदती से देना निदिचत हुआ। सेक्रेटरी आफ़ स्टेट का यह 
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और आशिक दशा की रिपोर्ट पालमेन्ट के सम्मख रखा करे। 

सेक्रेटरी आफ़ स्टेट की अध्यक्षता में उसकी सहायता के लिए इस 
एक्ट ने एक “काउन्सिक आफ़ इन्डिया स्थापति की। इसके सदस्यों 
की संख्या १५ निश्चित हुई। काउन्सिल आफ़ इन्डिया” का मुख्य कतेव्य 
सेक्रेटरी आफ़ स्टेट के सभापतित्व में भारत सम्बन्धी उन कामों का 
संचालन करना था जो इंगलड में किये जाते थे । 

इस एक्ट ने कम्पनी की सम्पूर्ण सेना और जहाज़ी बेड़े को भी महा- 
राणी के अधिकार में कर दिया। 

सत्‌ १८०८ में कम्पनी का युग समाप्त हो कर नाटक के तीसरे अंक 
का पटाक्षेप हो गया। इसके बाद दूसरा युग आरम्भ हुआ गया जो अभी 
तक्र चढ्ठ रहा हू। 


दूसरा अध्याय 


मारत सचिव तथा उनकी काउन्सिल 


पिछले अध्याय में लिखा जा चुका हैं कि सन्‌ १८०८ ईस्वी के एक्ट 
के अनुसार ब्रिटिश भारत के शासन की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के हाथ से निकल कर इंगलेंड की पालेमेंट के ऊपर आ गई। पार्लमेंट 
ने बोई आफ़ कंट्रोल, बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स का अंत कर उनके स्थान पर 
इंगलेड में, भारतीय शासन की देखरेख तथा नियंत्रण करने के छिये भारत 
सचिव तथा उसकी समिति बनाई। पालमेंट मंत्रिमंडल द्वारा झ्ासन 
करती है। भारत सचिव का स्थान भी मंत्रिमंडल में रखा गया। मंत्रि- 
मंडल के वदल जाने पर भारत सचिव भी वदल जाता है। भारतीय 
समिति (॥709 (०एश८टा।) तथा उपमंत्री, भारत सचिव की सहायता 
करते है। भारत सचिव अपने कार्यों के लिये ब्रिटिश पालेमेंट के सन्मुख 
उत्तरदायी हे, और इसी के ज़रिये पालेमेंट भारतीय शासन की जिम्में- 
दारी पूरी करती है। 

पालेमेंट ने भारतीय शासन-सुधार के संबंध में समय समय पर 
क़ानून बनाये जो क्रमश: सन्‌ १८६१,१८९०,१९०० तथा, १९१५ और 
१९३० में बनाये गये। सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनुसार ही अभीतक जञासन 
प्रणाली संगठित है। किन्तु अब ज्ञीत्र ही १९३५ के एक्ट के अनुकूल 
उसमें परिवतेन कर दिया जायगा। 

भारत सचिव और उसकी काउंसिक--सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनु- 
सार भारत सचिव, उसके सहायकों तथा उसके दफ्तर के अन्य कर्मचारियों 
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वेतन इंग्लेंड की सरकार देती है। अतएव इनके वेतन का स्थान इंग्लैंड 
के बापिक आब-व्यय के चिट॒ठे में रहता है। इससे पालमेंट के सदस्यों 
को भारतीय मामलों पर वादविवाद तथा प्रइनादि करने का अच्छा अवसर 
मिल जाता है। इस तरह से भारत सचिव पालमेंट के एजेंट या प्रति- 
निधि के रूप से ही कार्य करता है। इसकी सहायक काउंसिल को (7009 
(-०धा८ा) इंडिया काउंसिल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति सन्‌ १८५८ के 
एक्ट द्वारा हुई। १८५८ के एक्ट के अनुसार इंडिया काउंसिल १५ 
सदस्पों की थी जिनमें से ७ कंपनी के डाइरेक्टर्स चुनते थे और शेष ८ 
बादयाह नियुक्त करने थे। इनमें से कम से कम ९ सदस्य ऐसे होते थे 
जो भारत में कम से १० वर्ष नौकरी कर चुके हों और जिन्हें विछायत 
वापिस छोटे १० वर्ष से अधिक समय ने हुआ हो। इनकी अवधि 
अनिश्चित थी किन्तु ये पालमेंट के द्वारा ही हटाये जा सकते थे। हर 
एक सदस्य को भारत के खजाने से १२०० पौंड वापिक वेतन मिलता 
था। सन्‌ १८६० के एक्ट द्वारा इंडिया काउन्सिक के सदस्यों की संख्या 
१० से घटाकर १० तथा अवधि १० वर्ष कर दी गई। भारत सचिव 
को अधिकार दे दिया गया कि वह आवश्यकता पड़ने पर सदस्य नियुक्त 
कर सके। सन्‌ १९०७ के एज्ट से भारत सचिव को सदस्यों की संख्या 
१४ तक बढ़ाने का अधिकार मिल गया। १० वर्ष के स्थान में अवधि ७ 
वय कर दी गई तथा सदस्यों का वेतव १२०० पौंड प्रति वर्ष से घटा- 
कर १००० पौंड प्रति वर्ष कर दिया गया। सन्‌ १९०७ के बाद से इस 
समिति में भारतीयों को भी स्थान मिलने लगा। 
सन्‌ १९१९ के एवंट ने इसके संगठन में पुनः परिवर्तन किया। इसके 
अनुसार इंडिया काउंसिल के ८ से १२ तक सदस्य होते हैं जिन्हें सम्राट 
० वर्ष के लिये नियुक्त करते हैं। इस अवधि में वे केवल पार्लमेंट की दोनों 
सभाओं के ही द्वारा हठाये जा सकते हैं। आजकल इसमें ३ भारतीय हैं । 
ऐक्ट के अनुसार इंडिया काउंसिल के आधे सदस्य ऐसे होते हैं जो भारत 


हे 


हे 


भारत सचिव तथा उनकी काउंसिल गज 


में कम से कम १० वर्ष रह चके हों और जिन्हें भारत से वापिस आये 
* वर्ष से अधिक न हुए हों। सदस्यों का वेतन १००० पोंड सालाना हैं 
भाजताय सदस्यथा का वेतन के अतिरिक्त ६०० पौंढ सालछ्ना दिया जाता 
हैं। इस काउंसिल की वेठक महीने में एक वार होना आवदइयक हे। इसके 
सदस्य अपन अनुभव से भारतीय विपयों पर भारत सचिव को जानकारी 
कणात हू, एवं अपने परामर्ण द्वारा सहायता करने हैं। 

इंडिया काउंसिल के अतिरिक्त भारत सचिव के दो सष्तायक मंत्री 
दीते हूँ जिनमें एक स्थायी ([2८7077037८00) होता है और इससे पा्मेंटरी 
(?4पीशपटाप्थाए) मंत्री कहलाता है। पार्लमेंटरी मंत्री का मुख्य 
कार्य भारत सचिव की ओर से पार्लमेंट में भारत संवंधी प्रदनों का उत्तर 
देना है। 

भारत सचिव के अधिकार--भारत सचिव को भारतीय झासन 
का निरीक्षण तथा नियंत्रण करने का पूरा अधिकार है। इसके अधि- 
गिरा का स्थूछ रूप से ३ तरह से विभकत कर सकते हँ- ( १) झ्ासन 
अवध सर्वधी, (२) धन संबंधी और (३) क़ानन संबंधी । 

शासन सम्बन्धी अधिकार---एक्ट के अनुसार भारतीय शासन संबंधी 
नीति भारत सचिव निर्माण करता है। भारत सरकार भारत सचिव 
के आदशा तथा आज्ञाओं को मानने के लिये वाध्य है। बड़े बड़े सरकारी 
कर्मचारियों की नियुक्ति में भारत सचिव सम्राट को सलयह दता हैं। 
गवनर जनरल तथा उसकी प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की नियक्ति 
भा इसा के परामझञ से सम्राट द्वारा होती. है। इसके अतिरिक्त प्रान्तों 
के गवनर, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, पब्लिक सविस कमीशन आइीटर 
जनरल, कलकत्ता, वम्बई, मद्रास के प्रधान पादरियों आदि वडे बढ़े 
कर्मचारियों की नियुक्ति भारत सचिव के ही परामर्ज से होती है। इस 
नेकार बड़ वड़ सरकारी कर्मचारियों की नियक्ति में भारत सचिव का 
पैरा पूरा अधिकार है। इसके अतिरिक्त भारतीय झासन नियंत्रण में 
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इसका और भी कई प्रकार से अधिकार है। भारत सरकार को शासन 
संबंधी कार्यों की रिपोर्ट भारत सचिव के पास भेजनी पड़ती है। कई कार्यों 
के लिये तो भारत सचिव की अनुमति पहले ही ले लेनी पड़ती है जैसे 
युद्ध, संधि इत्यादि । आजकल प्रायः सभी कार्यों के लिए अनुमति लेनी 
पड़ती हैं। गवर्नर जनरल के द्वारा भारत सचिव प्रान्तीय सरकारों के 
क्रार्यो का भी निरीक्षण तथा नियंत्रण करता है। इस प्रकार शासन 
प्रबंध संबंधी मामलों में हर तरह से भारत सचिव निरीक्षण तथा 
नियंत्रण करता हैं। 
घन सम्बन्धी अधिकार--सन्‌ १९२० के पूर्व एजन्सी का कार्य, जैसे 
भारत सरकार के लिये माल-असवाब खरीदना, कर्जा लेना, ठेके देना आदि 
भारत सचिव के ही हाथ में था, कितु अब इस कार्य के छिये भारत सर- 
कार की ओर से हाई कमिइनर' नियत किया गया है। एजन्सी का काम 
गारत सचिव के हाथ में न होने पर भी उसके अर्थ संबंधी अधिकार मह त्व- 
पूर्ण हूं। भारत सचिव अब भी बड़े कर्मचारियों के वेतन, पेंशन आदि एवं 
मालयुज़ारी, और सैनिक व्यय और भारत के सम्राट की हैसियत से 
सम्राट की सम्पत्ति का नियंत्रण करता है। यदि कोई नया टेक्स 
लगाने या घटाने की आवश्यकता पड़ती हैं तो भारत सरकार के लिये 
भारत सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य सा है। 
क़ानून संबंधी अधिकार--भारत सरकार, व्यवस्थापिका सभा 
हारा बनाये हुए कानून को सम्राट्‌ की स्वीकृति के लिये सम्राट के पास 
भेजती है। यह स्वीकृति भारत सचिव ही सम्राट की ओर से दिया करते 
हैं। यदि भारत सचिव किसी क़ानून को नामंज़ूर करें तो वह क़ानन जारी 
नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त भारतीय सरकार को हर एक क़ानन 
के संबंध की रिपोर्ट (८७०४४) भारत सचिव के पास भेजनी पड़ती 
हूं। भारत सचिव की अनुमति बिना भारतीय व्यवस्थापिका कुछ विषयों--- 
जस हाइकाद का तोड़ना या नई निर्माण करना, हाईको्द के सिवा अन्य 


भारत सचिव तथा उनकी काउंसिल ब् 


अदालत को किसी यूरोपियन के मृत्यु-दंड का अधिकार देना आदि--पर 
कानून नहीं बना सकती। इस प्रकार भारत सचिव का क़ानून निर्माण में 
भी महत्त्वपूर्ण अधिकार है। 
भारत सचिव और इंडिया काउंसिल---यह लिखा जा चका है #ि 

इंडिया काउंसिल का मुख्य कार्य भारत सचिव को अपने परामर्ण से 

सहायता पहुँचाना था। बहुत ही गोपनीय तथा अत्यंत झीघता के कार्यों 
को छोड़ कर प्राय: सब कार्य भारत सचिव इसी काउंसिल के साथ ही 
करता है। काउंसिल की वहमति बिता उसे भारतीय आय को व्यय करने 
या भारतीय संपत्ति को बेचने एवं भारत के लिये ऋण लेने का अधिकार 
नहीं है। बड़े बड़े कमंचारी (.(..5.) की छट्ीी के नियम में परिवर्तन 
तथा हिन्दुस्थानियों को ऊँचे पदों पर नियत करने में भी काउंसिल की 
बहुमति अनिवार्य है। कुछ कार्य ऐसे भी हें जिन्हें भारत सचिव अत्यंत 
आवश्यक समझ कर काउंसिल की सलाह बिना ही कर सकता है। ये 
विपय हे--बाहिरी देशों से संधि या विगद्रह तथा भारतीय रियासतों 
से संबंध रखने वाले । इसके अतिरिक्त भारत सचिव को अपनी काउंसिल 
के वहुमत के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार भी असाधारण परिस्थिति 
में है। 

सन्‌ १९३५ के एक्ट के अनुसार इन्डिया काउन्सिल तोड़ दी जायगी 

उसके बदले भारत सचिव तीन से छ: व्यक्तियों की समिति स्वयं नियुक्त 
कर सकेगा। उसको स्वतंत्रता है किचाहे वह प्रत्येक से अलाहदा २ अथवा 
एक साथ परामर्श ले और चाहे बिल्कुल सलाह न ले । इन सलाहकारा 
में से आधे ऐसे होना चाहिये कि जिन्होंने दस वर्ष या उससे अधिक समय 
तक भारत में सरकार की नौकरी की हो। भारत सचिव सलाहकारों की 
राय पर चलने को वाध्य न होगा केवछ सराकारी नौकरी के मामलों में 
उसको बहुमत का आदर करना होगा इस पस्वितेन से सत्रेटरी आफ स्टेंट 
का पहले की अपेक्षा अधिकार कुछ बढ़ जायगा। 
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वायमगय तथा गवनेर जनरल ओर उनकी 
कार्यकारिणी-सचिव ओर मंत्री 
((,.007827075 &7व0 .५॥705/2/5 ) 


भारत में सम्र.ट का मुख्य प्रतिनिधि तथा भारतीय सरकार का 
अधश्रिपति वायसराय और गवर्नर जनररूू ही है। सम्राद्‌ के मुख्य 
प्रतिनिधि की हेसियत से वह वायसराय कहलाता है, एवं भारतीय शासन 
यत्र के प्रधान नियंत्रक और निरीक्षक होने के कारण गवर्नर जनरल 
कहलाता हूँ । एक ही व्यक्ति वायसराय तथा गवर्नर जनरल है। वायसराय 
एवं गवर्नर जनरल" की नियुक्ति सम्राट्‌ ५ वर्ष के लिये करते हैं। 
आवश्यकतानुसार अवधि में परिवर्तन भी हो सकता हैं। सम्राद के प्रतिनिधि 
होने के कारण वायसराय के कुछ विशेप अधिकार भी हैं, जैसे अपराधियों 
को क्षमा करता, दरवार करना आदि | ये कार्य वायसराय गवर्नर 
जनरछ की हेसियत से नहीं वरन्‌ वायसराय की हैसियत से ही करता है। 

गवर्नर जनरल के अधिकार---गवनंर जनरल के अधिकारों को भी 
३ अंगों में विभक्त किया जा सकता है। (१) शासन प्रबंध संबंधी, 
(२) क़ानून संबंधी तथा (३) धन संबंधी। 

गवर्नर जनरल का मुख्य कर्तव्य देश में शान्ति रखना और भयंकर 
अग्ान्ति का दमन करना है। यह काम सरकारी नौकरों द्वारा किया 
जाता हैं । उनकी और उनके अधिकारों की रक्षा करना गवर्नर जनरल 





* वायसराय की नियुक्ति भारतसचिव के परामर्श से (2) 


प्रधाएवाए &दथ' 3782 #6॥2४7) होती है। इनका वेतन २,५६०० ०] 
सालाना है। 


भारत सचिव तथा उनकी काउंसिल २५ 
का काम है। गवर्नेर जनरल शासन संबंधी अधिकार तीन प्रकार से काम 
में लाते हैं। वह प्रान्तीय गवनेरों की नियुक्ति में साम्राट्‌ को परामझ देता 
है तथा अपनी ग्रवंध-कारिणी समिति के उपसभापति तथा काउंसिल 
के सेक्रेटरियों को नियुक्त करता है। भारतीय व्यवस्थापिका सभा जिसे 
अपना सभापति चुनती है उसके लिये भी अंतिम स्वीकृति गवर्नर जनरल 
की ही होती है। गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी समिति की बैठक 
का समय तथा स्थान भी निर्धारित करता हँ। इसके सिवा व्यवस्थापिका 
सभा की बेठक वुलवाना, उसकी अवधि निश्चित करने तथा उसे भंग 
कर पुनः चुनाव करने एवं व्यवस्थापिका सभा में कुछ सदस्यों को 
नामज़द करने का भी उप्ती को अधिकार है । जिससे कि न्यून संख्यक 
समुदायों (॥१७८9] 04 ऊैटा2005 (07राएणएणा८$) के हित की 
रक्षा हो सके ! 

व्यवस्थापिका सभा गवर्नर जनरल की अनुमति विना धर्म संबंधी 
मामले पर क़ानून नहीं बता सकती, और न फ़ौज़ संबंधी मामलों पर ही 
अनुचित हस्तक्षेप कर सकती है। देशी रियासतों तथा अन्य देशों से संबंध 
रखने वाली बातों में तो गवर्नर जनरल का पूरा अधिकार है। रियासतों 
और राजाओं के अधिकारों और मर्यादा की रक्षा करना उसका विदयेष 
कर्तव्य हैं। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय सरकारों के उन कार्यो का 
जिनका संबध अन्य सूबरों अथवा अखिल भारत से हो, निरीक्षण तथा 
आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण करना एवं प्रान्तीय व्यवस्थापिका के किसी 
क़ानून को रह करने या परिवरतव करने का भी गवरनेर जबरढ को 
अधिकार है। एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका के किसी भी 
क़ानून को मंजूर या नामंजूर कर सकता है। इनके सिवा गवर्नर 
जनरल का क़ानून संबंधी एक और महत्त्वपूर्ण अधिकार हैं। यदि 
उसकी राय में देश की शान्ति, रक्षा एवं सुव्यवस्थित शासन के लिये 
किसी क़ानून की आवश्यकता हो तो वह स्वयं वह क़ानून बनाता हैं जिसे 
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ही 


आड्िनेंस कहते हैं। आड्डिनेंस की अवधि ६ माह तक रहती हैँ कितु यदि 
गवर्नर जनरल चाहे तो उसे रह भी कर सकता हैं। 

सन्‌ १९३५८ के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल का कर्तव्य होगा 
कि बह भारत की आर्थिक साख की रक्षा करे जिससे अन्यान्य देशों में 
भारत की साख-रक्षा की धाक बिगहने न पाये | इसीलिये उसको अधि- 
कार दिया गया है कि वह भारत को ऐसे काम न करने दे, जिससे बर्मा 
और ब्रिठेत के व्यापार पर ऐसे प्रतिबन्ध लगें जो दूसरों के मुक़ाबले 
में कठोर और असमान हों। आ्िक विषयों पर परामझशोें लेने के लिये 
बदि वह चाहे तो एक अर्थ सविच (फाशक्राएरंद्वों हैत9756४) नियुक्त 
कर सकता हैे। उसकी अनुमति बिना धन व्यय या नये टेक्स से संबंध 
रखता हुआ कोई भी मसविदा (8![!) व्यवस्थापिका सभा में उंपस्थित 
नहीं हो सकता। व्यवस्थापिका के वहुमत के विरुद्ध बजट का 
कोई भी भाग गवर्नर जनरल अपने ही विशेष अधिकार से पास कर 
सकता हैं। 

गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समति--१९१९ के एक्ट के अनु- 
सार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति की संख्या आवश्यकतानुसार 
वढ़ाई या घटाई जा सकती थीं। आंजकल इसकी संख्या ८ है। समिति 
के सदस्य सम्राट ५वर्य के लिये हीं नियत करते हैं, कितु आवश्यकतानुसार 
इनकी अवधि में परिवर्तन हो सकता है। सन्‌ १९०९ के पूर्व इसके 
सब सदस्य अंग्रेज ही थे। सन्‌ १९०९ में छार्ड मा ने, जो उस समय 
भारत सचिव थे, सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा (बाद में ला सिन्हा ) को इस 
समिति का सदस्य बनाया। छाई मालें के इस कार्य की अत्यंत तीत्र आलों- 
चना हुईै। आलोचकों का कथन था कि भारतवासी अभी इस योग्य नहीं 
हुए हैं कि वे इस उच्च पद को सँभाल सकें। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी 
अंदेशा था कि सरकार की गुप्त बातें भारतवासियों को ज्ञात हो जावेंगी। 
सर सत्येंद्र ने बड़ी योग्यता से कार्य कर दिखा दिया कि भारतवासी भी 
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गई थी। एक्ट के अनुसार समिति के कम से कने तीन सदस्य ऐसे होने 
अनिवार्य हैं जो १० वर्ष भारतवर्ष में सरकारी पद पर रह चके हों। एक 
सदस्य (जिसे ला मेम्वर कहते हैं। इंगलेंड वा आयलेदइ का वैर्िस्टर 
या स्काटलेंड का एडवोकेट या भारतीय हाईकोर्ट में कम से कम 2० वर्ष 
वक़ालत किया हुआ वक़ील होता है। भारत का जंगी छाठट (कमानइर- 
इन-चीफ़ )* भी इस समिति का सदस्य हो सकता हैं और गवर्नर जनरल 
के बाद उसी का दर्जा है। 

एक्ट के अनुसार भारत के मुल्की और फ़ौजी झासन प्रवंध, निरीक्षण 
तथा नियंत्रण, काउंसिल सहित गवर्नर जनरल में है। अतएव गवर्नर जनरल 
प्राय: सब कार्य काउंसिल के साथ ही करते हैं। इसकी बैठक प्राय: हर 
हफ़्ते हुआ करती हूँ । गवनर जनरल काउंसिल के बहमत को मान छेता 
हैँ किन्तु किसी खास महत्वपूर्ण विषय पर वह उसके विरुद्ध भी कार्य करने 
का अधिकारी हैं। अभी केन्द्रिक शासन सन १९१९ के एक्ट के 
अनुसार संगठित है किन्नु जब कभी भारत में फंडरेशन बन जायगा तव 
फंडरल गवनमन्ट का संगठन सन्‌ १९३० के एक्ट के अनसार किया 
जायगा । सन्‌ १९३५ के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल फेडरल व्यवस्था- 
पिका सभा के सदस्यों में से मंत्री चुना करेगा। उसे यह अधिकार 
रहेगा कि जब वह उचित समझे तब किसी मंत्री को पदच्युत कर दे । 
यदि कोई मंत्री छः महीने के भीतर चेम्बर अथवा व्यवस्थापिका सभा 
का सदस्य न हो सके तो उसे अपना पद त्याग देना पड़ेगा। 


“१ कमांडर-इन-चीफ़ का वेतन १,००,०००) तथा कार्यकारिणी 
के प्रत्येक सदस्य का ८०,०००) वाषिक वेतन है। 


भारतीय शासन विकास 


हे हे 
॥। 


सन्‌ १९६५० एक्ट के अनुसार फेडरेशनँ बनने पर केन्द्रिक शासन 
में भी द्विविध बासन (/0797०7ए) प्रणाली स्थापित की जायगी । 
सुरक्षित विषयों का झासन गवर्नर जनरल अपने कौन्सिलरों ((007॥- 
८॥0/5$ | द्वारा करेगा। इनकी संख्या तीन से अधिक नहीं हो सकती। 
किन्‍नु जो विपय सुरक्षित (१८४८४८०) नहीं है उनका प्रवन्ध गवर्नर 
जनरल मंत्रियों (77/7872/$ ) द्वारा करेगा जिनकी संख्या दस से अधिक 
हीं हों सकती । यथा संभव स्वेच्छानसार सुरक्षित विषयों पर भी 
गवनर जनरल मंत्रियों की राय ले सकता है । 
पहिले वायसराय की यह समिति एक बोर्ड के समान कार्य करती थी 
किन्तु लाई केनिंग के समय से समिति का प्रत्येक सदस्य एक बड़े विभाग] 
का प्रधान होता है। कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य की सहायता 
के लिये उसके विभाग के सेक्रेटरी और बड़े बड़े अनेक कर्मचारी होते 
हैं। इन सव के लिये एक बड़ा दफ़्तर है जिसे भारतीय सेक्रेटरियट 
(77279 52८7209779/2 ) कहते हैं। 


अकन्‍नन रन मिननननत+. 





* सम्भवतः सन्‌ ४१ में भारतीय फ्रेडरेशन की स्थापना हो। देशी 
रियासतें ओर ब्रिटिश भारत समस्त देश से सम्बन्ध रखने वाले कार्थों 
के लिए केन्द्रिक सरकार द्वारा सञ्चालित किये जायेंगें। 


| मुख्य सुख्य विभाग ये हें-- ( १) परराष्ट्रू ([70+287 ॥2८027- 
770८00), (२) स्वदेश (7077८ ॥20८097.), (३) अर्थ विभाग 
(7090९6 70८00.), (४) व्यापार तथा रेलबे ((:0॥77772/८2 
«८ हि93ए 42८0. ), (५) क़ानून (,29), (६) उद्यम, उद्योग 
ओर घंधे (॥ए6प४ए & 7.0000/), (७) सैन्य (8४77), 
(८) कृषि (-)४27८णॉा००८), (९) शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि 
(>तप्रद्या0, सिध्योंएि 6: 2065) 
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भारत सचिव तथा उनकी काईं। 


ह्ड 
ल्‍्र् 


गवर्नर जनरल ओर भारत सचिव में संबंध--गवर्नर जनरल भारत 
सचिव को मातहती में है जअतएव उसे भारत सचिव की आज्ञा तथा आदेचों 
का पालन करना पड़ता है। भारत सचिव का नियंत्रण गुप्त और प्रकट 
रूप से व्यापक है। भारत सचिव और गवर्नर जनरल में गुप्त पत्र व्यवहार 
बहुत अधिक हुआ करते हैं। आवश्यकतानसार तार, ठेलीफ़ोन के जरिये 
गवनर जनरल, भारत सचिव को ख़बरें दिया करता है। भारत सचिव 
इंग्लेड के किसी विद्येप राजनीतिक दल का अनयायी होता है। यदि भारत 
सचिव और गवर्नर जनरल एक ही दल के अनुयायी न हुए, और उनके 
विचारों तथा नीति में मतभेद हुआ, तो इसका असर झासन प्रबंध पर 
भी पड़ता है। ऐसे स्थलों पर गवर्नर जनरल की परिस्थिति और भी 
विचित्र हो जाती है। एक ओर तो उसे भारत सचिव के आदियशों का पा 
करना पड़ता है और दूसरी ओर भारतीय व्यवस्थापिका सभा को भी 
निवाहना पड़ता है। 
प्रान्तों की रचना कब और कंसे हुई--भारतवर्प विद्याल देंद् हैँ। 
शासन प्रवंध की सुविधा के लिये यह छोटे बड़े १७ प्रान्तों में विभक्रत 
किया गया है। बढ़े प्रान्त ११ हें--बंबई, मद्रास, बंगाल, वर्माँ विद्यार 
उड़ीसा, आसाम, यू० पी०, सी० पी० और वरार, पंजाव, सिनन्‍्ध, पश्चि- 
मोत्तर सीमाप्रांत। छोटे प्रात्त अभी ५ हे--अंग्रेज़ी बलोचिस्तान. 
देल्‍ली, अजमेर मारवाड़, कुर्गे और अंदमान निकोबार। पर्चिमोत्तर 
सीमा प्रांत सन्‌ १९३२ से, उड़ीसा और सिन्ध १९३६ से तथा 
अन्य प्रत्येक बड़ा प्रात्त सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनुसार गवर्नर 
के आधीन है। छोटे प्रान्त चीफ़ कमिहनर के आधीन हें । सिन्ध 


“१९३५ के एक्ट के अनुसार वर्मा प्रांत भारत सरकार से अलग 
कर दिया गया हेै। 
| 


३४ भारतीय शासन विकास 


भोर उड्लेसा प्रालों की रचता सन्‌ १९३५ के एक्ट के द्वारा ही 


बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसीडेन्सी आरम्भ से ही बन चुकी थीं। 
मद्रास प्रान्‍्त का आधुनिक रूप १७९९ में टीपू सुल्तान की पराजय से प्राय: 
निश्चित हो चका था। तृतीय मराठा युद्ध (१८१८) के बाद बस्बई 
प्रान्त सिंध प्रदेश को छोड़ कर बन गया था। सन्‌ १८१८ तक सिंध, 
पंजाब, वर्मा और आसाम के सिवा प्रायः समस्त भारत ईस्ट इंडिया कंपनी 
के राज्य या रक्षा में आ चका था। कम्पनी का राज्य ज्यों ज्यों बढ़ता 
गया त्यों त्यों प्राल्तों को विभकत करते की आवश्यकता भी प्रतीत होने 
छगी | समय समय पर प्रान्तों की रचना होती गई जिसका वर्णन नीचे 
दिया जाता हैं। 

यू० पी०--सन्‌ १८३३ के एक्ट के अनुसार आगरा प्रान्त (नार्थ- 
ब्रेस्ट प्राविस के नाम से) बता कर लेफ़टनेंट गवनेर के आधीन किया 
गया। सन १८५०६ में अवध अंग्रेज़ी राज्य में सम्मिलित कर एक चीफ़ 
कमिदनर के आधीन किया गया। सन्‌ १८७७ ईस्वी में अवध और 
आगरा प्रान्त मिलाकर लेफ़्टनेंट गवर्नर के आधीन रखे गये। सन्‌ १९०२ 
में इस प्रान्त का आधुनिक नाम पड़ा और सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनुसार 
यह गवर्नर के आधीन हुआ। 

पंजाब*-- १८४५९ ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पंजाब जीत कर एक बोर्ड के 
आधीन रखा। कुछ समय वाद पंजाब चीफ़ कमिइनर के आधीन हुआ। 
१८५०९ में दिल्ली भी पंजाब में मिला दिया गया और चीफ़ कमिश्नर 
के स्थान पर लेफ़्टनेंट गवर्नर रखा गया। सन्‌ १९१२ के दरवार के बाद 


* पंजाब विजय के पहिले सिध जीत कर बंबई प्रान्त में सम्मिलित 
कर लिया गया। 


भारत सचिव तथा उनकी काइंसिल ३५ 


दिल्‍ली अलग कर दिया गया। १९१९ के एक्ट के अनुसार पंजाब भी 
गवर्नर प्रान्तत बनाया गया। 
आसाम---सन्‌ १८३६ से १८७ 


हक 


तक यह प्रास्त बंगाल के साथ 
| रहा । १८७४ में इस पथक पफ़ कमिब्नर के आधीन किया। 
९०५ ई० में जब वंग भंग हुआ तव आसाम और पूर्वी बंगाल प्रान्त 
बना कर लेफ़्टनेंट गवर्नर के आधीन रखा गया। सन्‌ १९११ में पुत: आसाम 
पृथक कर चीफ़ कमिव्नरी बनाया गया। १९१० के एक्ट के अतसार 
आधूनिक आसाम गवर्नर प्रान्त हआ। 

बिहार--यह १९०५ तक बंगाल का ही भाग रहा। १९०५ में पश्चिमी 
बंगाल बिहार और उड़ीसा प्थक्त प्राल्नल बना कर लेफ़्टनेंट गवर्नर के 
आबीन हुआ किन्तु १९११ में विहार और उद्दीसा अछ्ग कर छज़्दनंद 
गवर्नर के आधीन रखे गये। १०१० के एक्ट द्वारा यह भी गवर्नर प्रान्त 
बन गया। सन्‌ १९३५ के एक्ट द्वारा कुछ ही दिन हुए उड़ीसा विद्वार 
से अलाहदा कर दिया गया है । 

बर्मा--सन्‌ १८५२ में ईस्टइंडिया कम्पनी ने पेगू विजय किया। 
१८७५२ से १८६०२ तक पेग, आराकान और टेनासिस्म पथक्‌ रूप से एक 
एक कमिठनर के हाथ में रहे जो सीधे भारतीय सरकार के निरीक्षण में 
थे। १८६२ में ये मिला कर दक्षिणी बर्मा के नाम से एक चीफ़ कमिइनर 
के आधीन रखे गये। १८८६ ईस्वी में उत्तरीय बर्मा भी दक्षिणी वर्मा में 
मिला दिया गया ओर सन्‌ १८९७ में वर्मा प्रान्त लेफ़्टनेंट गवर्नर के आधीन 
रखा गया। १९१९ के एक्ट के अनुसार बर्मा भी गवर्नर प्रांत बता । सब 
१०६० के एक्ट ने वर्मा को भारत से अलाहदा कर दिया । वर्मा को अब 
भारत से अलाहदा करने की योजना हो रही हें । 

सी० पी० और बरार--सन्‌ १८१८ ई० में छाई हेस्टिग्ज ने पेशवा 
को गहीं से उतार कर सागर और दमोह ले लिया। उसी वर्ष नागपुर 
के युद्ध में अप्पा साहब की हार हो गई। अप्पा साहेव ने संधि कर मंडला, 
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बैतुछ, सित्रदी दवा सदा के कछार का भाग (नर्वदा वेली) अंग्रेजों 
को दे दिया। सद १८२० में ये भाग जो सागर और नवेंदा वेली कहलाते 
; के आधीन रखे गये। सन्‌ १८१८ ई० में 
ने अंग्रेज़ों को दिया था जो सन्‌ १८२३ की संधि 

में सित्िया से सदैव के लिये अंग्रेजों को मिल गया। सन्‌ १८५३ ईस्वी 
क्र तदीय राघोजी भोंसले की मृत्य हो गईं। भोंसले के कोई 

पत्र न था अतएव नागपुर का राज्य जिसमें छत्तीसगढ़, छिदवाड़ा तथा 
होशंगाबाद के कुछ भाग सम्मिलित थे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। 
सन्‌ १८४४ में सिधिया ने ग्वालियर की फ़ौज के व्यय के लिये हँडिया 
और हरदा के इलाके दिये जो १८६० में ब्रिटिश के पूर्णाधिकार में आ 


३, 


_अकामओ(२क3३२०क तक मररकपनुनकनन्‍वाउाक कप क्‍लान, 
५ ₹६६६ ८६ 


का 


। १८६० ईस्वी में जीनावाद मंजरोद तथा बुरहानपुर का इलाक़ा 
भी सिश्षिया से कम्पनी को सेव के लिये प्राप्त हो गया। 
सन्‌ १८६१ ई० में सागर के साथ नागपुर प्रान्त युक्त कर दिया गया। 
४८६४ में निमाड़ भी इसी के साथ मिला कर मध्य प्रदेश प्रान्त निर्माण 
किया गया। सन्‌ १९०२ में निज़्ाम ने वरार अंग्रेजों को दे दिया । बरार 
गे मध्यप्रदेश से युक्त कर आधुनिक मध्यप्रदेश और बरार बनाकर एक 
चीफ़ कमिइनर के -आधीन रखा गया। सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनुसार 
मध्यप्रदेश और वरार भी गवर्नर प्रान्त हो गया। 

पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत--सन्‌ १९०१ में पंजाव के कुछ जिले मिला 
कर यह प्रान्त वनाया गया। सन्‌ १९३२ में यह गवर्नर प्रान्त हुआ। 

सिन्ध प्रान्त--प्न्‌ १९३५ के एद्ट के द्वारा वम्बई सूबे से हटाकर 
“ सिन्ध एक स्व॒नंत्र प्रान्त वना कर गवरनेर के अधीन किया गया है। 

उड़ीसा--पहले यह बंगाल सूबे में था। सन्‌ १९११ में उड़ीसा 
और विहार मिलकर नया सूबा बना। किन्तु सत्‌ १९३५ के एक्ट 
के अनुसार उद्जीसा भी स्वतंत्र गवनर प्रांत बना दिया गया है। 
ब्रिटिश बलोचिस्तान--१८ ३७ में चीफ़ कमिश्नर के आधीन रखा 
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गया। कुर्ग सन्‌ १८३४ में ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। पहिले 
इसका प्रवंध मैसूर का रेजिडेंट करता था किन्तु सन्‌ १९१९ के एक्ट के 
अनसार यह चीफ़ कमिइनर के आधीन है। अजमेर मारवाड़ १८१८ 
ई० में ब्रिटिश अधिकार में आया। १९१० के पहिले यह गवर्नर जनरल 
के एजेंट के हाथ में था। सन्‌ 2१ से इसका प्रबंध भी चीफ़ कमिदनर करनें 
लगा है। अन्दसान निकोबार के द्वीप भी एक चीफ़ कमिश्नर के आधीन 
हें। दिल्‍ली सन्‌ १९१२ के दस्वार के बाद से चीफ़ कमिदनर के 
आधीन ह। 


अन्ततय सरकार 


4०९ 


बड़े प्रान्त १९११ के एक्ट के अनुसार गवर्नर के आबीन हैं। अपने 
प्रान्त में गवर्नर के वेसे ही अजिकार हू जैसे समस्त भारत में गवर्तर जनरल 
के । प्रेसीडेन्सी गवर्नरों की तथा अच्य प्रान्तों की नियक्तित सम्राद करते 
| अंतर केवल इतना ही हैँ कि अन्य प्रान्तों के गवर्नरों की नियुक्त में 
सम्राट वायसराय से भी परामर्च लेते हैं। प्रेसीडेन्सी गवर्नरों तथा यू> पी ० 
के गवर्नर का वेतन १,२८,२००) सालाना है। किन्तु प्रेसीडेल्सी गवर्नरों 
का (?८75०79/] ७८४)7 खास कर्मचारी सम्‌ह अन्य गवर्नरों से अधिक 
है। पंजाव, वर्मा तथा विहार और उड़ीसा के गवनेरों को १,००,०००) 
सालाना, सी ० पी० के गवर्नर को ७२,०००) साछाना तथा आसाम के 
गवर्नर को ६६,०००) सालाना वेतन मिलता हैं। 





* प्रेसीडेन्सी गवर्नरों के ख़ास कर्मचारियों (2८750097 58४7) 
पें एक फ़ौज्ञी सेक्रेटरी, एक सरजन, प्राइवेट सेक्रेटरी तथा कई ए० डी० 
सी० होते हैं। अन्य प्रान्‍्तों के गवर्न रों के पास फ़ौजी सेक्रेडरी, सरजन नहीं 
होते तथा ऐं० डी० सी० को संख्या भी कम्त हुं 
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हर एक प्राल्त में सवर्नर की कार्यकारिणी समिति है, जिनके सदस्यों 
की नियुक्त सम्राट करते है। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या 
फिन्न भिन्न है। बंबई, मद्रास और बंगारू की कार्यकारिणी के ४ सदस्य हें, 
पश्चिमोत्तर सीमाग्रान्त में १ तथा जच्य प्रान्तों में २ हें। एक्ट के अनुसार 
कार्यकारिणी समिति का कम से कम एक सदस्य ऐसा होता है जो कम से 
कम ?० वर्ष तक भारत सरकार की उच्च नौकरी में रहा हो। आजकल 
इसमें प्रत्येक प्रान्त में हिन्दुत्तानी भी हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक व्यवस्थापिका 
सभा भी है जितकी सदस्य संख्या एक सी नहीं है। जन संख्या अथवा विशेष 
परिस्थिति के कारण संख्या कम या अधिक है। सन्‌ १९१९ के एक्ट के 
अनसार इन व्यवस्थापिका सभाओं में कम से कम ७० %८ सदस्य जनता 
द्वारा चने हुए होते हैं और सरकारी सदस्यों की संख्या २० प्रतिशत से अधिक 
नहीं हो सकती। व्यवस्थापिका सभा के ग्रेरसरकारी निर्वाचित सदस्यों 
में से गवर्नर मन्त्री चुनते हैं। मध्यप्रदेश में २ मंत्री हैं। गवर्नर अन्य 
व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है किन्तु वह ६ मास से अधिक मंत्री के 
पद पर उसी हालत में रह सकता है यदि वह ग़ैरसरकारी निर्वाचक सदस्य 
की हैसियत से व्यवस्थापिका सभा का सदस्य वन जाय। 

सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को उन विषयों 
के शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया है जो प्रान्त से ही संबंध रखते हें, 
अतएव प्रान्तिक हैं। प्रान्तिक सरकार की ज़िम्मेदारी इन्हीं विषयों की है । 


25. ५ की हि 


प्राम्तिक ठिएय भी दो भागों में विभद्त हैं । एक तो रक्षित (१८४८४ए८व) है 


* बंबई, मद्रास, यू० पी० की कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य 
को ६४,०००); पंजाब तथा बिहार और उड़ीसा की कार्यकारिणी के 
प्रत्येक सदस्य को, ६०,०००); सी० पी० के सदस्यों को ४८,०००) 
तथा आसाम के सदस्यों को ४०,०००] सालाना वेतन मिलता है। 
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जिनका प्रबंध गवनेर अपनी कार्यकारिणी द्वारा करता है। दूसरा 
भाग समपित (770758/7८० 5प07]४८$) कहलाता है, जिसका 
प्रबंध गवर्नर मंत्रियों द्वारा करता है। इन हस्तांतरित या समपित 
विययों के प्रवंध एवं संचालन के लिए मंत्री व्यवस्थापिका सभा के निकट 
उत्तरदायी हैं। किन्तु कार्यकारिणी के सदस्य अपने विभागों के लिए 
गवर्नर के ही निकट ज़िम्मेवार हें न कि व्यवस्थापिका कें। इस प्रकार 
के द्विविध शासन को 82797८00ए कहते हैं। मंत्री प्रायः हिल्दुस्तावी ही 
होते हैं। गवर्नर को इन्हें अठग कर देने का भी अधिकार हैं। मंत्रियों 
दस्य के वेतन के वरावर ही रखा 
गया हू। किन्नु व्यवस्थापिका सभा को उसका वेतन घटाने का पूरा 
अधिकार हैं। मंत्रियों तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की ज्ञासन 
प्रबंध में सहायता करने के लिए हर एक प्रान्त में बड्ढे बच्चे दफ़्तर हे जिन्हें 
पल्तीय सेक्रेटरियट (?70ए090 90 5८८८८४४१०७४७) कहते हेँ। प्रत्येक 
प्रान्त मे कार्यकारिणी के सदस्य तथा मंत्री अपने अपने ज्ञासन विपयों के 
मुख्य पदाधिकारी होते है। उनके नीचे हर एक विभाग का एक प्रधान 
निरीक्षक होता है। इनकी सहायता के लिए सेक्रेटरी, उपसेक्रेटटी आदि 
अन्य कम्मचारी रहते हैं। 
ऊपर वर्णन को हुई व्यवस्था सन १९१५ के एक्ट के अनसार है। 
कितु सन्‌ १९३५ के एक्ट से उसमें भारी परिवर्तन होगा । केन्द्र 
शासन में तो १९३५८ के एक्ट के अनुसार विधान जब ही बनेगा जब 
कि भारत में फंडरेशन कायम हो जायगा। किल्लत सूबों में सन्‌ १९३७ 
में नया विधान चला दिया जायगा। सन्‌ १९३५० के एकट ने सबों में 
द्विविव शासन हटाकर उत्तर दायित्व शासन की स्थापना की है । इसके 
अतुसार सूबे का गवर्नर, जिसकी नियुक्तित सम्राट करेगा, सूबे के आसन 
का पूर्णरूप से गवर्नर जनरल को ज़िम्मेदार होगा। सूबे का शासन 
गवर्गर मंत्रियों द्वारा करेगा न कि कार्यकारिणी समिति द्वारा जैसा कि 





का बलल कायकारशझा सामालच क्‌ र॑ 
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पहले था। मंत्रियों का चुनाव गवर्नर स्वयं करेगा और अपनी इच्छा के 
अनसार उनको हटा भी सकेगा । हाँ कानूनी मामलों के लिए वह सूबे 
में एक एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकेगा । यद्यपि मंत्री लोग ही 
प्रत्येक्त विभाग का शासन करेंगे किन्तु गवर्नर का यह विशेष कर्तव्य रहेगा 
कि वह शान्ति भंग न होने दे, न्‍्यूत संख्यक समुदायों के हितों की रक्षा 
कर, राजकीय सेवकों की और उनके हकों की रक्षा करे, रियासतों की 
रक्षा करे एवं कानूनों को, कार्यरूप में लाने का प्रबन्ध करे। सूबे के ऐसे 
हिस्सों का जो खास कारणों से नये विधान के अन्तर्गत नहीं रखे गये, 
गवर्नर ही स्वयं प्रवन्ध करेगा । 

मद्रास प्रान्तत को छोड़ कर अन्य प्रान्त कमिश्नरियों में विभकक्‍त हें 
जिसके प्रधान को कमिह्तर कहते हें। कमिह्नरियाँ ज़िलों में बटी हें 
जिले तहसीलों में और हर एक तहसील में कई गाँव रहते हैँ। ज़िले के 
गासक को कहीं कहीं कलेक्टर और कहीं डिप्टी कमिइनर कहते हैं। तहसील 
का प्रबंध तथा देख-रेख तहसीलदार तथा नायव तहसीलदार करते हैं 
ओर इनकी मदद गाँवों के कोटवार, पटेल आदि करते हैं। इस प्रकार 
प्रान्तीय शासनयंत्र संगठित है। 


तीसरा अध्याय 


भारतीय व्यवस्थापिका समा 


आधनिक व्यवस्थापिक्रा सभा की जननी गवर्नर जनरल की वह काउ- 


त्सल हू जा सन ४८३६ के एक्ेटे के अनसार प्ादझ का गइद था। सन 
जा 


रा 


ल्‍ैँ 


न 


१८३३ के पत्र प्रत्येक्र प्रान्त्र में गवनने की कार्यक्रारिणी समितियां थीं 
जिन्हें अपने प्राल्त के लिए क़ानून नी बनाने का अधिकार था। १८३३ 
के पदचात्‌ समस्त ब्रिटिय भारत के छिए क़ानूत बनाने का अधिकार क्षाउ 
न्सिल सहित गवर्नर जनरल को दे दिया गया! गवर्नर जनरल की इस 


ञ्ञू 
काउन्सिल के सदस्यों की संख्या खी गई। इस समय से प्राल्लीय 


गवर्नर और उनकी कार्यकारिणी समिति से क़ानून बनाने के अधिकार 
ले लिये गये। प्रान्तीय कार्यकारिणी समितियाँ केवल प्रबंध कारिणी द्री 
रह गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति शासन प्रबंध तथा 
क़ानून बनाना, दोनों कार्य करने रलगी। कुछ ही वर्षो के उपरान्त 
सन्‌ १८५३ में गवरनर जनरल की काउन्सिल में ६ व्यक्ति और बढ़ाये 
गयें*, जिनका कर्तव्य केवल क़ानून बनाने में गवर्नर जनरल की सहायता 
करना था। 

सन्‌ १८६१ में पालेमेंट में एक काउन्सिल एक्ट पास कर १८०३ 


“नवीन ६ सदस्य इस प्रकार थे--बंगाल सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस, 
१ जज, तथा बंबई, मद्रास, बंगाल और आगरा प्रांत की सरकार द्वारा 
नामज़द प्रत्येक प्रांत से एक एक सदस्य । 
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के प्रबंध के दोषों को दूर करने का प्रयत्त किया। १८६१ का काउन्सिल 
एक्ट बहुत महत्व पूर्ण हें। इसी समय से भारतीय शासन संबंधी सुधार 
(075पापत॑002न्‍ ९८०04775) का आरंभ समझना चाहिए। 

८६१ के एक्ट ने क़ानन बनाने वाली सभाओं में ग्रेरसरकारी 
(५०7१ (20८7!) व्यक्तियों को भी सदस्य नियुक्त करने का नियम 
बनावा । देश के लिए क़ानून बनाने वाली सभा में देश के प्रतिनिधियों 
को न्‍्थान दे कर देश की सम्मति प्राप्त करने का सिद्धान्त इसी समय से 
स्वीकृत हुआ। सन्‌ १८६१ के पूर्व गवर्तर जनरल क़ानून बनाने में केवल 
अपनी कार्यकारिणी समिति तथा नामज़द किये हुए सरकारी अक़सरों 
की ही राव लिया करते थे। कानून व्यवस्था करते समय हिन्दुस्थानियों 
के क़ानून के प्रति दृष्टिकोण को सामने छाने का कोई प्रयत्न न 
किया गया था। समिति के सदस्य विदेशी होने के कारण भारत के 
आचार-विचार, जाति संबंधी प्रदन तथा अन्यान्य प्रयाओं से 
अनभिज्न रहते थे। वे इंगलेंड के क़ानूनों तथा वहाँ की प्रथाओं में ही पले 
थे अनएव भारत के लिए क़ानून बनाने में वे अपने देश के ही रीति 
रिवाजों का आधार छेते थे। इंग्लेंड तथा हिन्दुस्थान के रहन-सहन, 
रीति रस्म, सामाजिक, धार्मिक आदि विचारों तथा संगठन में बड़ी अस- 
मानता होने के कारण उनके बनाये हुए क़ानून कभी कभी ऐसे बन जाते 
थे जो भारतीय दृष्टिकोण के अनुकूल न होते थे। अतएव देश में असंतोष 
बड़ जाता था और जासन प्रवंध में कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती थीं। 
इन बातों का अनुभव करके सरकार ने क़ानून व्यवस्था में भारतीय दृष्टि- 
कोण का समावेश करने का प्रयत्न किया । इसी अभिप्राय से ही 
कानून बनाने में ग़ेर सरकारी व्यक्तियों की सहायता का सिद्धान्त 
स्वीकार किया गया। 

इसी समय से एक दूसरा महत्त्व पूर्ण सिद्धान्त ज्ञासन प्रबंध तथा 
व्यवस्थापिका सभा के कार्यों का पृथक्‍्करण माना गया। क़ानून बनाना 
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और प्रबंध करना दोनों मुख्य किन्तु भिन्न कार्य हें। एक ही संस्था या 
व्यक्ति यदि क़ानन भी बनाये ओर प्रबंध भी करे तो राज्य संचालन 
सुव्यवस्थित तथा निष्पक्ष न होगा। प्रवंधकर्ता का मुख्य कार्य ज्ासन 
प्रबंध करना ही हैे। अतएवं वह क़ानन बनाने में भी प्रबंध कार्य को ही 
प्रभाव समझकर उसकी ओर विद्येप ध्यान रखेगा न कि प्रजा-हित की 
ओर। किन्‍्त क़ानन बनाने का मख्य उद्दब्य प्रजा-हिलत ही है। क़ानव 
देश के हित के लिये, देशवासियों के सुख तथा अधिकारों के ब्यि ही 
बनाना उचित हैं। इसी कारण शासत प्रवंध के कार्यो से व्यवस्थापिका 
रूभा के कामों को थक करना हां 
विचारणीय हैँ कि सन्‌ १८६१ के एक्ट ने उपरोक्त दो 
सिद्धान्तों को कहाँ तक निबाहा, और क्‍या परिवर्तन किये। 

सत्‌ १८६१ के एक्ट के अनसार गवर्नर जनरक की कार्यकारिणी 
समिति के सदस्यों की संख्या वढाकर ४ से ० कर दी गई। क़ानन बनाने 
में सहायता देने के लिए ६ के स्थान पर १२ सदस्य नियत किये गये 
जिनमें से कम से कम आधे सदस्य ग़ैर सरकारी होते थे। इनकी अवधि २ 
वर्ष निश्चित की गई | गवर्नर जनरल को ही इन सदस्यों को नामज़द करने 
का अधिकार दिया गया। जिस प्रान्त में इस व्यवस्थापिका सभा की बैठक 
होती उसका गवनर या लेफ़्टनेन्ट गवर्नर भी इसमें सम्मिलित किया जाता 
था। १८६१ के एक्ट ने मद्रास और बंबई के गवर्नरों तथा उनकी 
कार्यकारिणी समिति को अपने प्रान्त के लिए क़ानून बनाने के अधिकार 
पुनः दे दिये, जो सन्‌ १८३३ के एक्ट के अनुसार छीन लिये गये थे। 
इसके अतिरिक्त गवनेर जनरल को बंगाल तथा लेफ़्टनेस्ट गवर्नर के 
आधीन अन्य प्रान्तों में भी व्यवस्वापिका सभाएं स्थापित करने का 
अधिकार दे दिया गया। 

सन्‌ १८६१ के एक्ट के पास हो जानें के पश्चात्‌ गवनेर जनरल की 
व्यवस्थापिका सभा में कार्यक रिणी समिति के अतिरिक्त १२ नये सदस्य 
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नामजद हाए। ग़ेरसरकारी संदस्य की हेसियत से कई हिल्दूरदानिदों 
को भी इस व्यवस्थापिका सभा में स्थान मिला तथा इन्हें क्रानून के विपय 
में हिल्स्थानियों के दृष्टिकोण से आलोचना करने का भी अवसर प्राप्त 
टरआ। किस्तु इस व्यवस्थापिका सभा के अधिकार बहुत ही संकुचित 
थे और इसमें सरकारी सदस्यों की ही बहुसंख्या थी। व्यवस्थापिका सभा 
द्वारा पास किया गया कोई भी मसविदा (8/!) बिता गवर्नर जनरल 
की स्वीकृति के क़ानूत नहीं वन सकता था। सम्राज्ञी गवर्नर जनरल तथा 
व्यवस्थापिका सभा के एक्ट को रह भी कर सकती थी। यह सभा, माल- 
गुजारी, कर्ज, धर्म, फ़ौज़ या परराप्ट्र से संबंध रखता हुआ कोई भी मसविदा 
गवर्नर जनरल की अनुमति विना, नहीं पेश कर सकती थी। सभा के 
सदस्यों को झासन प्रव॑ध संबंधी प्रश्न पूछने का या निवेदन पत्र आदि लेने या 
उन पर वहस करने का कोई भी अधिकार न था। इस तरह व्यवस्थापिका 
सभा के नामज़द सदस्यों को उन मामछों में जो उनके सामने उपस्थित 
होते थे, केवछ राय देने या उनकी आलोचना करने के अतिरिक्त और 
कोई अधिकार नहीं था। गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी समिति 
ही क़ानून बनाने में प्रधान थी। 

१८६१ के एक्ट के अनुसार बंवई और मद्रास की व्यवस्थापिका सभा 
में कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के अतिरिक्त एक एडवोकेट जनरल 
तथा कम से कम ४ और अधिक से अधिक ८ सदस्य नामज़द करने का 
अधिकार गवर्नर को दे दिया गया। इनमें से कम से कम आधे सदस्य 
ग़ेर सरकारी रखे गये। प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा प्रान्तीय मामलों 
से संबंध रखने वाले क़ानून बना सकती थी। कितु कर्ज, मालगुज़ारी, 
सिक्के, डाक, तार तथा आवागमन, ताजीरात हिन्द, जाप्ता फ़ौज़दारी को 
बदलने या धामिक, फ़ौजी, परदेशीय, कापी राइट आदि विषयों से संबंध 
रखने वाले मसविदे बिना गवर्नर जनरल से अनुमति लिए प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभा में पेश नहीं हो सकते थे। गवर्नर जनरल इनके क़ाननों 
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को रद भी कर सकता था। इसी प्रकार की व्यवस्थापिका सभायें 
बंगाल, य० पी०, पंजाब और वर्मा में क्रदशः १८६२, १८८६, १८५७ 
में बनीं । 

१८६१ के एक्ट ने यद्यपि क़ानून निर्माण भोर झासन प्रवंध कार्यों 
को पृथक्‌ करने तथा क़ानून बनाने में गैर सरकारी सदस्यों को झामिक्त 
करने के उपरोक्त दो सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया किन्तु व्यवस्थापिका 
सभाओं का क्षेत्र संकुचित ही रहा। हिन्दुस्थानियों की संख्या तथा सदस्यों 
के अधिकार भी वह्नत कने थे। ज्यों ज्यों समय दीतता गया व्यवस्थादेका 
सभाओं को बच्चदा तथा उनके अधिकारों की वृद्धि करना आवश्यक 
समझा जाने लगा। सन्‌ १८९२ में पुनः एक महत्वपूर्ण काउन्सिल 
एक्ट पास हुआ। 

सन्‌ १८६१ से १० तक देश में अनेक परिवर्तन हुए। शिक्षा का 
प्रचार बढ़ने से पढ़ें छिखे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती थी। आवा- 
गमन के अनेकों नये सुभीते हो जाने से छोग एक स्थान से दूसरे स्थान 
आसानी से आने-जाने रूगे। भारत में समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि की 
भी संख्या बढ़ गई। बहुत से हिन्दुस्थानी यूरोप, अमेरिका आदि विदेशों 
की सेर कर आये। इनके विचारों पर पाइचात्य देशों का वहत प्रभाव 
पद्च। इन सब वात़तों से देश में राष्ट्रीयवा के भावों की जाग्रति हुई। 
१८८५ में अखिल भारतीय कांग्रेस का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त 
अन्य कई सोसाइटियाँ भी वर्नीं। इन संस्थाओं ने सुधारों के लिए आवाज 
उठाई। भारतीय तथा प्रास्तीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या 
बढ़ाने एवं उसमें जनता द्वारा चने हुए प्रतिनिधियों की बहसंख्या रखने 
के लिए आन्दोलन मचा। यू ० पी० और पंजाव प्रान्त में भी व्यवस्था यिका 
स्थापित करने की माँग हुई। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों तथा 
उनके सदस्यों को सरकार से शासन संबंधी मामलों पर प्रदइन करने का 
हक़ प्राप्त होने के लिए भी इन संस्थाओं ने आन्दोलन क्िया। छाई 
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प्रनशों एगा ऋरने का प्रयत्न १८९२ में किया गया। अखिल भारतीय 
क्रंग्त जी भो प्रायः यही माँगे थीं। यह सत्य हैं कि सुधार वहुत ही 
मंत्र, | रूपए से हुए । देश को इससे अधिक सुधारों की आशा थी। व्यवस्था- 
पिक्रा सभाओं में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में इस सुधार के 
कारण कोई विद्येप वद्धि नहीं हुई। 
गलत वर्ग चाहता था कि व्यवस्थापिका सभा में जनता द्वारा चुने 
हुए सदस्यों की संख्या सरकार द्वारा चुने हुए सदस्यों से अधिक हो । 
वे सभा के अधिकार भी बढ़वाना चाहते थे। वे चाहते थे कि शासन 
त्र॒में भारतीयों को अधिक से अधिक स्थान मिले और वे ऊँचे ऊँचे 
पदों पर भी नियत किये जायें। अतएव देश में अशांति फेलती ही रही। 
१९०९ ईस्वी तक शासन संबंधी कई परिवर्तेन हुए। इस समय की नीति 
केन्द्रीय-औऋरण (20॥८ए 07 (८४४४७४8%707) की थी। बंग-भंग के 
कारण भारतीय कांग्रेस का आन्दोलन और भी बढ़ा। रूस पर जापान की 
विजय होने के कारण भारतियों में जातीयता एवं आत्मगौरव की लहरें 
उठने लगीं। देश में राष्ट्रीयता के भावों की वृद्धि हो रही थी। कांग्रेस के 
दो दल हो गये--एक नरम दल (+[006८/8८5) और दूसरा गरम दल 
(7 ४7६779839)। वंगाल में आतंकवादियों और क्रान्तिकारियों 
( | ८70॥905 6८ _)9/८750) के दल की भी वृद्धि हुई । इन्हीं दिनों में 
मुसलमानों ने भी अपना दल मुसलिस छीग नाम से अलूग क़ायम किया। 
सन्‌ १९०६ मे काॉडस दे स्वराज्य ही अपना लक्ष्य घोपित क्रिया। इधर 
मुसलमाना ने वायसराब छाडे मिन्‍्दों के पास एक डेपुटेशन छे जाकर 
प्राथना का । वे मुसलमानों के छिए पृथक निर्वाचन तथा कम संख्या 
मे होने के कारण कुछ विद्येप सुविधाएँ चाहते थे। इन्हीं सव कारणों 
से पालमट ने सन्‌ १९०९ के सईं सास में एक एक्ट बनाया जो १५ 
नवम्बर से जारी किया गया । इत सुधारों को “मिनटों मारलें रिफ़ार्म्स' 
(५70 0॥0ए १६४07/08) कहते हैं, क्योंकि उस समय लाड्ड मिनटों 


भारत के वायसराय थे और छाई माल भारत सचिव थे। सर 2८६० 
के एक्ट से संख्या की वृद्धि अवश्य हुई थी। केन्द्रीय सभा में पहिले २१० 
सदस्य थे जो सन्‌ ९२ के एक्ट से १६ कर दिये गये थे। सन्‌ १९०५ के 
एक्ट ने १६ के स्थान पर ६० सदस्य रखे। यह महत्त्वपूर्ण वात है क्योंकि 
संख्या की वद्धि हो जाने से देश की अन्यान्य संस्थाओं तथा जातिये 
भी हिस्सा मिलने लगा और अब अधिक संख्या में प्रतिनिधि आने 
किन्तु इस समय भी ग़र सरकारी सदस्यों की वह संख्या न हुई। 

सन्‌ १९०९ का काउंसिल एक्‍्ट--सत्‌ १९०९ के एक्ट के अनुसार 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी 
गई । केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के ६० सदस्यों में से २०५ निद्दिप्ट 
संस्थाओं द्वारा और ३५ गवर्नर जनरल द्वारा चुने जाने लगे । गवरनर 
जनरल द्वारा नियत किये हुए सदस्यों में से ए८ से अधिक सरकारी 
नौकर नहीं हो सकते थे। इस हिसाव से यद्यथि ग़ेर-सरकारी सदस्यों की 
संख्या देखने में सरकारी सदस्यों से अधिक थी किन्तु गवर्नर जनरल 
की कार्यकरिणी सभा के सदस्यों के होने से बहुसंख्या सरकारी सदस्यों 
की ही रही। इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों की 
संख्या में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के 
अतिरिक्त बड़े प्रान्तों के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक ५० तथा 
छोटे प्रान्‍्तों की ३० रखी गई। प्रान्तीय सभाओं को विशेषता यह थी 
कि इनके ग़्ेर सरकारी सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों से अधिक 
थी। किन्तु केवल बंगाल को छोड़कर अन्य प्रान्‍्तों में गैर सरकारी 
नामज़द सदस्यों को मिलाकर सरकारी सदस्यों की संख्या गेर सरकारी 
चुने हुए सदस्यों से अधिक हो जाती थी । 

इस एक्ट की विशेषता सदस्यों के चुनाव का रूप हें। १८९२ के एक्ट 
से ही चुनाव का सिद्धान्त आरंभ हो चुका था, किन्तु वह सीधा (9)76८) 
जनता द्वारा न था वरन्‌ संस्थाओं द्वारा होता था। इस एक्ट के अनुसार 

है. 


न 
ल्ल्गे 


हर भारतीय घासन विकास 


सैर सरझानो सदस्यों के चनाव में गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की स्वीकृति 
की प्राइय न जाती रहें निर्दिष्ट संस्थाओं अथवा सीधे जनता द्वारा 
ह। चने कर भेजे जाने लूगे। 
.. इस एक्ट के चुनाव की दूसरी विशेेपता यह है कि चुनाव में सरकार ने 
धारमिक दृष्टिकोण को प्राधान्य दिया जिससे चुनाव में हिन्दू ओर मुसलमानों 
के भेद कर दिये गये जो कि पहिले कभी नहीं थे। पहले हिन्दू और 
मुसलमान आदि मिलकर वोट देते थे किन्तु अब हिन्दू वोटर 
अपने प्रतिनिधि और मसकूमान वोटर अपने प्रतिनिधि चनने छगे। 
मुसलमान सदस्यों और हिन्द सदस्यों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई। 
इसके अछावा जमीदारों के लिए भी सदस्य संख्या निर्धारित कर उनके 
लिए खास निर्वाचक संघ ((0750/ए८॥८४८७) बनाये गये । इस प्रकार 
इस एक्ट के अनुसार भिन्न भिन्न संस्थाओं, जातियों तथा जमींदारों के लिए 
निर्वाचक संघ बनाये गये और उनके सदस्यों की संख्या निश्चित कर 
दी गई। 

सन्‌ १९०९ के एक्ट ने व्यवस्थापिका सभा को कुछ और अधिकार दे 
दिये । अब व्यवस्थापिका सभाओं को वजट के ऊपर केवल बहस ही 
नहीं कितु आय-व्यय के कुछ निश्चिचत सासलों में प्रस्ताव पेश करने और 
वोट देने के भी अधिकार मिल गयें। सन्‌ १८९२ के एक्ट ने बजट की 
सब महों (06705) पर बहस करने का अधिकार नहीं दिया था। 
१९०९ के एक्ट के अनुसार भी कुछ मामले जैसे फ़ौजी व्यय, आयात 
कर ((.४७(0778 ) पर वहस आदि का अधिकार नहीं मिला, कितु प्रश्न 
करने का क्षेत्र पहले से निर्चय ही बढ़ गया । 

इस एक्ट के अनुसार सार्वजनिक मामलों में बजट के ऊपर बहस 
करने के समय के अतिरिक्त, अन्य अवसरों पर भी प्रस्ताव पेश करने का 
अधिकार सभा को सिल गया। प्रस्ताव पेश करने का अधिकार 
(र80९ [0 77076 #7८50प707) सभा को पहिले नहीं था। इन 


भसारताय व्यवस्थावका सभा न 


बातों के अतिरिक्त सार्वजनिक मामहों पर प्रश्न करने के अधिकार में, जो 
१८१० सें प्राप्त हो चुका था, और भी सुविधायें प्राप्त हो गई जब झासकों 
के कार्यो पर भी प्रदन एवं आलोचना करने क्षा अधिकार मिल गया। 
इतों के साथ उपप्रदन ( 58070/ट77727 ()028870:3$ | करने का 
अधिकार इसी एक्ट के अनसान मिला! 
व्यवस्थापिका सभा के क़ानून निर्माण संबंधी अधिकार प्रायः वही 
रहे जो सन्‌ १८६१ में थे 


सन्‌ १००० के सूधानों से भारतीय गलन 


दि जन च्क+ #. न री 
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बर्तेन नहीं हुआ । उत्तरदावी चासन (र८४०07090:2 (50ए८7४४८07) 
या स्वराज्य संस्थापन (558 (5७०४७४.) इस एक्ट का लक्ष्य नहीं था 
लाइ माल ने स्वयं इस वात को अपनी ्॒पोर्ट में स्पष्ट 2883 
इन सुधारों ने केवल व्यवस्थापिका सभा के ही सदस्यों की नख्या बढ़ाई 
थी तथा उन्हें कुछ ज्याद: अधिकार दें दिये थे। १९०० के सुधारों ने चनाव 
के संबंध में घामिक मतभेद कर हिन्दू और मुसलमानों को पृथक्‌ किया और 
जमीदारों को अलग से भी निर्वाचन का अधिकार दिया। मुसलमानों तथा 
ज़मीदारों के साथ ख़ास रियायत करते वाडी सरकार की इस नीति से देश 
में असंतोष और मतभेद बहुत फैल गया। कोई भी दल इन सुधारों 
से पूर्णतया सन्तुप्ट न था। हाँ, मसलमान अवश्य इन सुधारों से कुछ संतुप्ट 
थे। कितु फिर भी भारत और इंग्लेंड दोनों देशों में इन सुवारों की तीत् 
आलोचना हुई। नरम दल्ठ के नेता जैसे पं० मदन मोहन मालवीय, सर 
सुरन्‍्द्रनाथ वनर्जी आदि छोगों ने भी असंतोय प्रकट करते हुए इन सधारों 
का विरोध किया। भारतीय, और एंग्लो इंडियन समाचारपत्रों, जैसे 
स्टेट्समेन, पायनियर आदि ने भी निराज्ञा प्रकट की। 

सन्‌ १९१४ में यूरोपीय महायुद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध के समय 
पुनः जातीयता और अधिकारों की चर्चा जोर से उठी। महावद्ध में 
भारतवर्ष ने धन जन आदि से सरकार की पूरी मदद की इससे प्रसन्न होकर 
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स/&द ने भारतइसिय्रों को मांगों पर विचार करने तथा उन्हें यथासंभव 
पुरा करते का एक्क प्रकार से वाद कर दिया। भारत का शिक्षित समाज 
दिल गारतीय नेशनल कांग्रेस आदि संस्थायें स्वराज्य ([70॥76/प/|८) 
एवं औप निवेशिक ((:0[07[9/) ढंग के राज्य ([20777707 5/4प७) 
की माँग करने लगीं । कांग्रेस आन्दोलन ने पुनः जोर पकड्ा। हिन्दू, 
सलमान, नरम और गरम दछ मिलकर एक स्वर से स्वराज्य माँगने रंगे । 
आन्दोलन की उग्रता, आपत्तिकाल और माँगों के औचित्य का विचार 
करके एवं महायद्ध में भारतीयों द्वारा किये हुए बलिदानों का ध्यान रख, 
उनसे प्रसन्न होकर सन्‌ १९१७ में त्रिटिश सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण घोषणा 
की। इब्स घोषणा में कहा गया कि सम्राट की नीति भारतवर्ष को 
स्वशासन ओर उत्तरदाणित्व-पूर्ण शासन के लिये ऋमदः तेयार करना हे । 
इसके लिए प्रत्येक विभाग में भारतीयों को अधिकाधिक शामिल किया 
जाय। इस छथ्य को प्राप्त करने के लिए कई मंज़िलें तय करनी 
पहुंगी। प्रत्येक मंजिल पर पहुँचने का समय और उसके साधन निदिष्ट 
करने का अधिकार ब्रिटेन और भारत की सरकार के हाथों में रहेगा 
क्यं!कि भारत की प्रजा के उत्कर्ष और समृद्धि का भार उनके ही ऊपर है। 
भारत के शासन संबंध में अभी तक ऐसी घोषणा नहीं हुई थी। इसका 
महत्व यह है कि सरकार ने भारतवासियों को उत्तरदायित्व पूर्ण स्वशासन 
देना स्वीकृत कर उनकी माँगों के औचित्य को स्वीकार कर लिया। 
उपरोक्त घोषणा के पश्चात्‌ भारत सचिव माननीय मास्टेग्यू भारत 
की परिस्थिति समझने तथा जाँचने के लिए भारत में आये। उन्होंने देश के 
नेताओं तथा अन्यान्य संस्थाओं एवं दलों के प्रधानों से और सरकारी अफ़- 
सरों से मिलकर जाँच की। तत्पद्चात्‌ उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली 
जिसे 07/28206 (८ै३४/070 8८०४: कहते हैं। इस रिपोर्ट के 
अनुसार ब्रिटित्ष पालेमेंट में एक वि उपस्थित किया गया जो पास होने 
के बाद (५00८४॥706॥४६ 0 0ठ9 २८ ०६ 7979 कहलाया। 
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सन्‌ १९१९ का एकक्‍्ट--सन्‌ १११० के एक्ट ने मह्वयूर्ण परिवर्तन 
किये । ऊपर कहा जा चका हे कि इस समय सरकार की नीति बदल गई 
( और सरकार का छूथ्य भारत में स्वशासन एवं उत्तनदायी शासन स्था- 


जे > अन्न रह नरक 3 ५ * अंक लकल के... निजनलओ ६४४० पलक रा 
पित करना हो गया था। अन्त १९१० के द्वारा जो पन्वितन हुए वे 


यंत्र इसी एक्ट पर स्थिल ह 


| 
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दवबधे शांत डायका। आए, दधत्य्ूएटद करना 
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हें कि प्रान्तों में कछ ब्रिययों का सासन प्रबंध गवर्तर अपनी आर्यक्ानजिएयी 
हर बे 


पिका सभा के साथ करता है। प्रास्चों में मंत्री व्यवस्था यक्ता समाके निकट 
22* के अनसार उत्तरदायी शासन 
(१९३[०0780[|6 (७०४४) का आरंभ प्रान्तों से ही क्रिया। अभी तक 
उत्तरदायी ज्ञासन की ओर सरकार का लक्ष्य ही न था। ध्यान रखना 
चाहिए कि केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायी शासन का आरंभ नहीं किया गया 
यह केवल प्रान्त से ही निश्चित हद में ही आरंभ किया गया। सन्‌ १०१९ 
के एक्ट द्वारा उत्तरदायी शासन का आरंभ ब्रिटिण काल के इतिहास में 
महत्त्ववूर्ण विशेष घटना हैं 

प्रान्तीय सरकारों के अधिकार धीरे धीरे बड़ते ही जा रहे थे। उनको 
ज़िम्मेदारी और कार्यक्षेत्र भी विस्तत हो रहा था। केन्द्रीय सरकार ने 
उन्हें प्रान्वीय आय व्यय के भी कुछ अधिकार दे दिये थे। १९१० के एक्ट 
ने साफ़ तोर से प्रान्तीय और केन्द्रीय वियय अलग कर दिये। अब प्रान्तीय 
तथा केन्द्रीय नियन्त्रण और आय व्यय स्पप्ट रूप से निर्धारित हो गये हैं। 

भारतीय व्यवस्थापिका के संगठन में भी विशेष महत्वपूर्ण परिवर्नेत 
हुए। अभी तक केवल एक ही व्यवस्थापिका सभा थी। १९१९ के 


उत्तरदायी हैं। इस तरह सरकार से 


» चर े 


अधपसमनक 


एक्ट के अनुसार इंग्लेंड की तरह दो सभाएं बनाई गईं। ऊँची सभा 
हक ४ हे क्रो राज्ययनियद ((0पाार्टा। 0 35/2८) कहते 

 झौर दसनी सभा या पूरानी व्यवस्थापिका सभा लिजिस्लेटिव 

बली 7 ८ तप: 58९7 7) कहलाती है। काउन्सिल ऑफ़ 
स्टेट था राज्य परियद विद्या, सावेजनिक कार्यो में अनभव प्राप्त तथा 
वे समाज के प्रतिनिधित्व के लिए ही विशेष रूप से निर्माण की गई है। 
इसके सदस्यों की संख्या ६० रखी गई जिनमें से २४ चने हुए तथा २६ 
गवर्नर जनरल द्वारा नामज़द किये जाते हैं। इन नामज़द सदस्यों में से 
४० से अधिक सरकारी सदस्य नहीं हो सकते। चुनाव का अधिकार 
माली हालत के अनसार (?/0727ए (2ए८७/0४/707) ही रखा 
गया हें; अतग्व धनाढ़्य व्यक्ति ही मत दे सकते हैं। राज्यपरिषद की 


4 


अवाध का समय ० वष ह। 


लानत, 


८ 


न क्र 


| 


है 


ड्‌ 


ल्‍ट द्वारा व्यवस्थायिका क्षमा में ६० से संख्या बढ़ाकर 
जिसने से १०४ जनता द्वारा चुनें हुए गैर सरकारी 
प्रतिनिधि तथा ४० नामज़द सदस्य हैं। चुनाव के संबंध में १९०९ के 
एक्ट के ही अनुसार धर्म और जाति के सिद्धान्त पर निर्वाचक संघ 
बनाये गये हैं। ४० सदस्यों में से २६ से अधिक सरकारी सदस्य नहीं ही 
सकते। वायसराय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को किसी एक सभा 
का सदस्य नामज़द कर देता हैं। कार्यकारिणी का वह सदस्य जो 
लछेजिस्लेटिव अनेंबली में नामज़द किया गया हो काउन्सिल ऑफ़ स्टेट 
का सदस्य नहीं हो सकता। वह केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ही में बोट 


िनलमनान. के... 3. अन्‍णनब बे 3 ना विनर अधिननरन>«ंभम«मन्‍ी 


४ १०४ निर्वाचित सें से ५२ सार्वजनिक या गरेर मुसलमान, ३० 
मुसलमान, २ सिक्‍ख, ७ ज़मींदार, ९ यूरोपियन, ४ व्यापारिक मंडल 
(क्‍ती90 (7307ट४ 0 (:0/77९/८८) 


भारतीय व्यवस्थापिका सभा ५ 


कु 
न 


देने का अधिकारी है। काउन्सिल ऑफ़ स्टेट में यद्यपि वह वोट नहीं 
सकता कितु वह उसमें जाकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। ऋच 
प्रकार जो काउन्सिक ऑफ़ स्टेंट का सदस्य नियक्त हो चका हैं 

लछेजिस्लेटिव असेबली में केवल भाषण दे सकता है, वोट नहीं। असेंवली 
की अवधि साधारयतया ३ वर्ष रखी गई है कितु उसे आवध्यकतानसार 
गवर्नर जनरल बढ़ा या घटा भी सकता है। इस प्रकार भारतीय 
व्यवस्थापिका की दोनों सभाओं में निर्वाचित सदस्यों की बहसंख्या रखी 


| हक 


गई। यज्ञ इस एक्ट की दुसना विधापना हू ! 


४ 


जि. वथ  , ही 


के 








. | 
-]% 


प्रत्यक्ष बड़े प्रान्त |ेें जो गवर्नर के आध्ीन हे केवल एक ही 
व्यवस्थापिका हाती है बच्यपि केन्द्र में दो सभात्रे हें । 

इस एक्ट के द्वारा प्रास्तीय व्यवस्थापिका सभाओं 
भी बढ़ा दी गई। पहिले कार्यक्रारिणी सदस्य के अतिरिक्त जदिक 
०० सदस्य रहते थे कितु अब जन संख्या के अनुसार ५३ 
सदस्य हें। एक्ट के अनुसार प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में कम से 
प्रतिशत गरेर सरकारी सदस्य रखे गये। 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं की अवधि भी साधारणतया ३ वर्ष 
के लिये ही रखी गई किन्‍त गवर्नर को अवधि बढ़ाने या घटाने का 
अधिकार हैं। 

राज्यपरिपद ((०फ्रार। छा 5६४८) के अधिकार भी लगभग वही है 
जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हें यद्यपि महन्व लेजिस्लेटिव असेंबली का ही 
अधिक हूं। असेव्ली के अधिकारों में १९१० के एक्ट द्वारा कोई विद्येप 


रेवतन नहीं हुआ। हाँ, विदेश जाने और विदेशी माल देश में आने के 
कर. के संबंध में कुछ अधिक अधिकार अवधद्य मिल गये। अब व्यवस्था- 
पिका सभा को भारत की आयात-निर्बात कर नीति, (4977#-20॥८ए) 
इंग्लेड तथा ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापार के साथ खास रियायत रखते 


हुए, निर्धारित करते का हक मिल गया है। 





कक 


कर भमारताय मासन विकास 


प्त्दीय हपदस्थायित्रा सभाभों के अधिकारों में ठ्िविधर शासन के 
आरप होने मे विद्देप परिवर्तन हो गया है । प्रान्तीय छेजिस्लेटिव काउंसिल 
गमारेत , ]द0४श/८/।००) प्रान्तीय मामछा में क़ानून बताता हूँ।गवनर 

गे मंत्री बनाता है जिसके अनुयायी प्रान्तीय लेजिस्लेटिव 
क्राइंसिल में वहतावत से होते हैं। मंत्री काउंसिक के निकट उत्तरदायी 
१ ४ के एक्ट ने 7११७ की घोषणा के आधार पर एक बात 
पहन रखो गई कि दस वर्ष बाद ब्रिटिश पार्लमेंट भारतीयों की परिस्थिति 
जांचने के लिये एक कमीशन नियत करेंगी। इसी के अनुसार सन्‌ १९२७ 
में साइमन कमीयन का आगमन हुआ। कई कारणों से नियत समय के 


रत 


दो दर्य प्र ही बद्विठिश सरकार ने इसकी नियुक्ति कर दी | 


१०१९ के एक्ट ने यद्यपि कुछ अंज्ों में उत्तरदायी गासन (८७[०0॥- 
50[८) आरंभ कर दिया, तथापि प्रजा इन सुधारों से संतुष्ट न हुई । प्रजा 
को अधिक आशायें थीं। एक्ट ने उन्हें बहुत ही कम सुधार दिये। नरम दल 
वालों ते असंतोप दर्शाते हुए भी सुधारों को स्वीकार कर लिया किन्तु 
गरमदल वाले चुप न रह सके। अतएव राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ता ही 
रहा। सन्‌ १९२१ में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन ने 
बहुत जोर पकड़ा। सन्‌ १९१९ के सुधार भी जारी न किये जा सके। 
किन्तु अंत में सन्‌ १९२१ में नई व्यवस्थानुकूछ शासन प्रणाली 
आरंभ हुई। 

जनता द्वारा निर्वाचन का ऋमविकास--उपर्यक्त वर्णन से ज्ञात 
होता है कि भारतीय व्यवस्थापिका का आरंभ १८५३ से हुआ। 
उस समय ६ सदस्य नामज़द हुए। १८६१ के एक्ट से शै२में से 
६ गर सरकारी सदस्य नियुक्त हुए। १८९२ के एक्ट के अनुसार 


अडलनजनन अभनिना 


* इसका विस्तृत वर्णन अगले परिच्छेद में देखिए। 
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जि 


०९ के एक्ट से ६० में से २०, तथा १९१९ के एक्ट से १४४ में 
सरकारी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होकर जाने लछगे। इसी 
प्रकार प्रान्नीय व्यवस्थापिकाओं में भी धीरे धीरे प्रतिनिधियों की संख्या 
बढ़ती गई। १९१९ के एक्ट के अनुसार आजकल 3०:८८ जनता द्वारा 
चने हुए सदस्य रहते हें।* 

प्रशन करने, प्रस्ताव एवं बिल पेश करने के अधिकार---शासन 
बंधी सार्वजनिक कार्यों पर प्रतन करने क्षा अधिकार सन 2८०६० के 


हा 
ेु हि ह॒ | 
है धन्य नाकाम का ४! # 5६ 28 जाए कतकबातऋ इक लो" पककर कर हाँ का कर हट वकील हक तक ५ टी, | 
20000 0720 500 20072 तक अब नल 22 अल ()प92500758) 
पु जाकर. 


६ में से १०७ गेर सरकारी थे जिनमें ० प्रतिनिधि रूप से जाने लगे। 
से 


०4 


ष्ो 


| हर 


के । 


ज 





-॥॥ 


दिन पहिले दे देनी पहली है। नियत समय पर उस प्रदन का उत्तर कार्य 
कारिणी का सदस्य या मंत्री या उनके सक्तेटर्री देते हैे। १०१० के एक्ट 
से कोई भी सदस्य प्रदत पर उपप्रदन कर सकता है। 

प्रश्न पूछने के अधिकार के साथ ही प्रस्ताव करते का भी अधिकार 
१९०९ के एक्ट से ही मिला। बजट के ऊपर कोई भी सदस्य उन मदोंके 
संबंध में, जिनपर बहस करने का व्यवस्थापिका को अधिकार है, १५ दिन 
पूर्व सूचना दें कर प्रस्ताव कर सकता है। सावंजनिक विषयों पर भी इसी 
प्रकार प्रस्ताव पेश हो सकते हैं, और वोट भी छिया जा सकता है। किन्‍्नु 
इन अधिकारों पर कुछ बंधन भी है। सभापति को प्रस्ताव मंजूर करने 
या नामंजूर करने का अधिकार है। 

क़ानून का मसविदा याने बिल पेश करने का अधिकार सन्‌ १९१९ 
के एक्ट के द्वारा केवल केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं के ही सदस्यों को 
दिया गया। इस प्रकार के बिल को ?2#ए387० ॥0ट/777278 जा! 


५ ह 


है| 


| 


# हे 


/3४8% /3॥[* 





अनानानतशवषनतनननन+ न 


* सदस्य संख्या का विस्तृत वर्णन परिशिष्ट में देखिए। 


के भारतीय शासन विकास 


कहते है प्राल्तीय व्यस्थापिका सभा के सदस्यों को यह अधिकार नहीं 
हैं। वे केद८ प्रस्ताव ही पेश कर सकते हैं। सन्‌ १९२२ से सन्‌ २८ 
तक उस प्रकार के ९५ बिल केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में पेश हुए 
जनमें क्रेबेड १० पास हो कर क़ानन बने। बिल उपस्थित करने में 
भी पहले नोटिस देता पड़ता है। सदस्य केवल उन्हीं विषयों पर बिल 
ः सकते है जिनके विषय में व्यवस्थापिका को क़ानून बनाने का 


डर 


अमन--कु 





उत्तरदायी ज्ञासन तथा प्रास्तों में डायकी--यह वताया जा चका 
है कि सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनुसार प्रान्तों में ह्विविध शासन स्थापित 
हआ और इसी रूब में उत्तरदायी ज्ञासन का आरंभ भारतवर्ष के ब्रिटिश 
काल के इतिहास में आरंभ हआ। 
सन्‌ १८६१ के एक्ट के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं 
 प्रान्त के लिये कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। फिर भी इन्हें 
छ मामलों में गवनेर जनरल की स्वीकृति पहले ही ले छेनी पड़ती थी 
आर हर एक्त क़ानन के बन जाने के बाद तो गवर्नर जनरल की मंज़री 
आवद्यक थी। ये सभा को समस्त देश के लिये क़ानन बनाने 
का अधिकार था। प्रान्तीय सरकारें जो क़ानून चाहती थीं उनकी सूचना 
कन्धाय सरकार का द देती थीं। वह या तो स्वयं क़ानन बनाती थी या प्रान्ीय 
सभा का बनाने का मंजूरी दे देती थी। धीरे धीरे यह एक प्रथा सी हो 
गई आर कद्धाय सरकार ने उन विषयों पर जो केवल प्रान्त से ही संबंध 
रखने थ हस्तक्षेप करना प्राय: बंद कर दिया। सन्‌ १९१९ के एक्ट द्वारा 
प्रान्तों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता दे दी गई। प्रान्त की व्यवस्थापिका 
सभाएं अपने प्रान्त के लिये क़ानून बनाने छगीं। किन्तु गवर्नर जनरल को 
यह अधिकार रहा कि वह किसी विश्येप कारण से प्रास्तीय क़ानन को रह 
कर 4। १९१९ के एक्ट के अनुसार प्रान्तों से ही उत्तरदायी शासन आरंभ 
किया गया है। व्यवस्थापिका सभा के ग़ैर सरकारी सदस्यों में से ही 


|, 


हीं नजर 
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गवर्नर मंत्री चुन कर नियत करता है, जो व्यवस्थापिका सभा के निकट 
उत्तरदायी होते हुए अपने विभाग का कार्य देखते हू । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि सन्‌ १९३० के एवट द्वारा प्रान्तों (सूबों) 
उत्तरदायी झासन की प्रणाली (2॥0070टा2 #॥परा/000777) की 
स्थापना अधिकांश में कर दी जायगी। इसके अलावा मद्रास, वम्बई 
बंगाल, यू० पी०, विहार और आसाम में केन्द्रिक विधान के अनुसार दों 
व्यवस्थापिका सभाओं की स्थापना होगी । अन्य टझूबों में यथा पूर्व 


कि है, 


जिस्छेटिव काउलन्मलछ में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण सब हिलों 
के प्रतिनिधियों का पहुंचना कठिन हैं । अतएवं गवर्नर को अधिकार 
दिया गया है कि मत विशेष की कमी को स्वयं कुछ सदस्यों की नियुक्ति 
करके पूरी करदे। उसमें स्त्रियों को भी स्थान दिया जायगा। 
लेजिस्लेटिव असेम्बदी की अवधि तीन वर्ष की होगी, कित्तु 
लेजिल्लेटिव काउन्सिल भंग न की जायगी। उसके तिहाई सदस्य तीन 
वर्ष पूरे होनेपर हट जाया करेंगे और उनके स्थान पर दूसरे आ जायेंगे । 


््् 


* प्रान्तीय विषय तथा सन्त्रियों द्वारा शासन प्रबन्ध का विस्तृत वर्णन 
चोथे अध्यत्य में देखिये । 

' सर ओटो नोमर कमीशन रिपोर्ट ने पहली अग्ने १९३७ में प्रान्तों 
में नवीन शासन प्रणाली आरम्भ करने का मत प्रकट किया हैँ। इसे 
भारत सचिव ने स्वीकार कर लिया हें । 
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पे! की 02 की, हि स्याप भमभजद कि अफाआमक मस 
नाओे तो एत्रनर जनरल के पास स्वीकृति के लिए भेजदे। गवनर अथवा 
४ स्वीकति मिलने पर भी सम्र न्‍ ८ हि 
गदनर जनरल की स्वीकृति मिलने पर भी सम्राट को अधिकार है कि 
कयण जद कक करदे 
बारह महीने के भीतर उसे रद करद | 


भी 
तनिधम---ऊपर कहा जा चका है कि चनाव का सिद्धांत 


चुनाव के 
सन्‌ १८९० के सुधारों ने उपस्थित किया था। एक्ट में यद्यपि चुनाव 
के विषय में कोई धारा नहीं थी किन्तु सरकार का अभिप्राय व॥7076८ 


बोई आदि छोकल संस्थाओं के ग़ेर सरकारी सदस्यों को प्रान्तीय सभा 
के छिये प्रतिनिधि चुनने का हक़ दे दिया गया था। इन चुने हुए प्रतिनिधियों 
के नाम सरकार की मंजूरी के लिये भेज दिये जाते थे। इसी प्रकार प्रान्तीय 
सभायें केछ्ीय सभा के लिये चुनती थीं और उत्तीर्ण व्यक्तियों के नाम 
गवर्नर जनरल के पास भेजती थीं। मिनटों माल रिफ्रामंस ने खुल्लम 
खुल्ला जनता द्वारा चुनाव (5ए४6४) 07 0/76८ 96८07) आरंभ 
किया। सन्‌ १९०९ के सुधारों ने तीत प्रकार के निर्वाचक संघ बनाये 
(१) सार्वजनिक ((०८०८४७) जिनमें प्रान्तीय व्यवस्थापिका के या 
डिस्ट्रिक्ट-बोई म्थूनिसिपेलिटी आदि लोकल संस्थाओं के गैर सरकारी सदस्य 
थे। (२) वर्ग विद्येप ((385 #८८079८5) जिनमें (अ) जमींदार 
(ब) मुसलमान निर्वाचक संघ तथा (३) ख़ास या विश्वेप निर्वाचक संघ 
(90८८४ 42८८007265) जेपे यूनिवर्सिटी, चेम्बर आफ़ कामर्स, 
प्रेसीदेल्सी कारपोरेशन आदि थे इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 
के चुनाव के लिये भी व्यवस्था की गई। सन्‌ १९१९ के एवंट ने क़रीब 
७३ लाख व्यक्तियों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया था। यह 
संख्या भारत को जन संख्या का क़रीब छौ७ भाग है। इसीके अन्तर्गत 
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तीन लाख पन्द्रह हज़ार स्त्रियाँ भी थीं। १९३५ के सुधारों से वोटरों की 
संख्या तीन करोड़ पत्रास छाख हो जायगी जिनमें क़रीब ६० लाख 
स्त्रियाँ होंगी । 

१५१९ के एवंट के अनुसार निर्वाचक संघ पुराने ही प्रकार से रहे किन्तु 
कुछ जातियों को कहीं कहीं अछूग निर्वाचन दे दिया गया। इसके अति- 
रिक्त चुनाव के लिये झहर और देहात का भी भेद कर दिया गया। चुनाव 
के संत्रंध में एक बात ध्यान देने की और हैं, प्रत्येक प्रान्त में वोटरों के नियम 
एक से नहीं हैं। किनतू जो उनाव में भाग नहीं ले सकते उनके नियम 
व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं के सकते-- (१) 

दालत हारा पागल करार दिया 
गया हो (३) जिन्हें किसी फ़ोजदारी के अपराध ((77४55 (08६7 ८८) 
में ६ महीना या अधिक की सज्ञा निछी हो वे ० वर्ष तक दोट नहीं दे सकते 
(४) स्त्रियाँ (०) २१ वर्ष की अवस्था से कम व्यक्ति ।) क्ित्तु प्रान्तीय 
व्यवस्था पिकाओं को स्त्रियों तथा जो ब्रिटिश भारत के निवासी नह 
उनको वोटर बनाने के नियम निर्धारित करने का अधिकार दिया गया । 
इसके अनुसार प्राय: सब प्रान्तों में अब स्त्रियाँ भी वोट के अधिकार पा 
गई हें। भारतीय व्यवस्थापिकाओं के किये भी स्त्रियों को अधिकार प्राप्त 
हो चुका था, किन्तु १९३५ के सुधारों ने स्त्री वोटरों की संख्या वीस 
गूनी बढ़ा दी है । 

काउंसिल आफ़ स्टेट (राज्यपरिषद )--इसके चुनाव के लिये वोट 
देने का अधिकार ऊँची आमदनी या धन पर है। वहीं व्यक्तित वोटर हो 
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१ १९३५ के सुधार ने £८02॥37 (:0प7८ ० 520८ के सदस्य 
की अवस्था कम से कम्म तोस वर्ष की ओर #्वैडाओं >3ै5डटगओए 
के सदस्य की अवस्था पच्चीत वर्ष निश्चित करदी है। 
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सकता हे जी £2०,०० 3) से २०,०० ०) *# की आमदनी पर इनकमटेक्स 
देता हो दया कम से कम ३००) से ५,०००) सालाना लछगान देता हो। 
इसके अलावा सार्वजनिक कार्यों में अनुभव प्राप्त, म्यूनिसिपलू कमेटी, 
इम्ट्रिकट बोई के चेयरमेन, यूनिवर्सिटी सीनेट के सदस्य या जिन्हें सरकार 
द्वारा विदा के लिये उपाधियाँ मिली हैं, सावेजनिक निर्वाचक संघ 
((72767४] (:07057/प८7८ए) के वोटरों में अपना नाम लिखा सकते हैं। 
भारतीय व्यवस्थाप्रिका (/,925/4707८ 55८/7०7ए)--इसके 
चुनाव में मत देने का अधिकार उन्हीं को हैं जो (१)कम से कम १५) से २०) 
तक सालावा म्यूनिसिपेलिटी को कर देते हैं या (२) ऐसे मकान में रहते 
हैं या मकान के मालिक हैँ जिनका १८०) साछाना किराया हो, या (३) 
कम से कम १०००) से ५०००) तक आमदनी पर इनकमटेक्‍्स देते हों 
या (४) कम से कम ५०] से १५०) तक सालाना सरकारी छगान देते 
| दर एक्र प्रान्त में एक सा नियम नहीं है। इसके अनुसार भारतवर्ष 
' वोटरों की पहले से संख्या वढ़ गई किन्तु फिर भी यह असेंवली के लिये 
केवल ४ ८८ ही है। 
प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के लिये वोट देने का अधिकार--हर एक 
प्रान्त में भिन्न भिन्न नियम हैं। १९१९ के अनुसार सार्वजनिक निर्वाचक 
संघ ((उदगटा॥। (.070570८९7८ए) के लिये प्रायः ये थे--( १) चुनाव 
के कम से कम १२ माह पहिले उस स्थान का निवासी हो और (२)कम 
से कम (अ) थे सालाना म्यूनिसिपल टेक्स देता हो, या (ब) ३६) 


कई 


अिमय- हे । 


औ 3! जा: 


कल ननननतीज न न "पति लाती, अरनंकन्‍ननज-ननननर 


* बंगाल, बिहार ओर उड़ीसा के मुसलमानों के लिये बहुत कम आम- 
दनी रखी गई थी। पंजाब के मुसरूसानों के लिये सबसे कम्त १०,०००] 
आमदनी पर टेकक्‍्स रखा गया। 

मध्यप्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में वार्षिक लगान या सालगुज़ारी 
३०) से ५०) तक हैूं। 
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डा 
हू है 


वापिक किराये के मकान में रहता हो या (स) बहर में २०००)% पर 
इनकमटक्स देता हो या गाँवों में १०] से ७०) तक सरकारी छूगानोँ 
देता हो। 

चूँकि हर एक सूबे की परिस्थिति में भेद है अतारत ना सुधार 
कुछ नियमों में एक सूबे में दूसरे सूबे ले भिन्‍तता भी है। जैसे, बम्बई 

| आदमी अपने निवास स्थान में साल में कम से कम १८० दिन 
रहा हो वहीं वोट दे सकेगा। किन्तु मद्रास में १२० दिन ही काफ़ी 
समझ गये । इसी प्रकार अन्य बातों में भी कछ विभिन्‍्नता हैं। नये 
सुधार (१९३५) में उन स्त्रियों को वोट देते का अधिकार मिलता है 
जिनके पास या तो निजी जायदाद है या जाबदाद बालों की सथवा 
अयवा विधवा स्त्रियाँ हे, या विक्षिता हैं, या फौजी या पुलिस के 
अफ़सरों की स्त्रियाँ या माताएँ है । 

एक जानने योग्य वात नए सुवारों में यह भी है कि पहले बोट देने 
का अधिकार अधिकांश में ग्राम वासियों के पक्ष में था किन्तु अब नगर 
निवासियों का पक्ष पहले की बनिस्वत अधिक मजबूत कर दिया गया 
है। इसका प्रभाव आगे चलकर महन्व पूर्ण होने की आशा हे। 
जमींदारों के लिये ५००) सालाना से ५०००) सालाना रूगान का 

नियम है। यूनिवर्सिटी से हर एक स्तातक ((5720027८५) जिसे स्नातक 
हुए ७ वर्ष का समय बीत चुका है वोट देने का अधिकारी है। अन्य खास 
संस्थाओं के सदस्यों को--जेसे चेम्बर आफ़ कामर्स, मिलमालिकों का 
एसोसियेशन आदि---भी अछग से सदस्य चुनने का अधिकार मिला ।( 


कर 


| 


ननननजआ। ४ 


* कुछ वर्षों से १०००) सालाना आमदनी पर इनकमटेक्स लगने 
लगा था अतएव चुनाव में कहीं कहीं उन्हें भी अधिकार मिल गये। 
| एटाएटआा9286 00 96076 €ापिबएटगइटत, 
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चनाव के लिये उम्मीदवार होने के लिये भी कुछ नियम हूेँ। उम्मेदवार 
का ताम वहां की वोटर छिस्ट में अवश्य होना चाहिए" जहाँ से वह खड़ा 
रहा हो तथा उनकी उम्र २ अधिक हो। इस स्थान पर १९३५ के 
एक्ट द्वारा चनाव संबंधों होते वाले परिवर्तेत का उल्लेख अनुचित न होगा । 
ऊरार लिखा जा चकरा हैं कि भारतीय फ़ेडरेशन स्थापित होने पर 
भी केन्द्र में दो व्यवस्थापिका सभायें रहेंगी। उस समय तक आधुनिक 
भारतीय व्यवस्थापिकाएँ है कार्य करेंगी। भारतीय फ़ेडरेशन में सन्‌ 
२३५ के एक्ट के अनुसार काउंसिल आक़ स्टेट तथा फ़ेडरल असेंबली 
स्वायित होंगी। 
फ़ेडरल काउंसिल आफ़ स्टेट--इसमें ब्रिटिश भारत के १५६ प्रति- 
निश्वि और देशी रियासतोों के अधिक से अधिक १०४ प्रतिनिध रहेंगे। 
हैं स्थायी होगी; इये भंग करने का अधिकार गवर्नर जनरल को नहीं 
रहेगा। विधान के अनुसार इसके एक तिहाई सदस्य प्रति तीन वर्ष बाद 
ट जावेंगे जिनकी पूति नवीन निर्वाचन द्वारा होगी। अतएवं सर्व प्रथम 
ब्रिटिश भारत के एक तिहाई प्रतिनिधि ३ वर्ष के लिये, एक तिहाई ६ वर्ष 
के लिये और एक तिहाई ९ वर्ष के लिये चुने जावेंगे। 
काउंधल आफ़ स्टेट की जनरल, सिख वं मुस्लिम सीटके निर्वा- 
चन के हेतु गवर्नर प्रान्त तथा चीफ़ कमिइनर प्रान्त अनेक निर्वाचन क्षेत्रों 
में (वहाताठ्तातं (.0705700८7४८ं८५) में बाँठ दिये जावें)। यह 
तिश्वय कर दिया गया हैं कि सिख सदस्य के लिये केवल सिख वोटर और 
मुस्लिम सदस्य के लिये केवल मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकेंगे। इसी 
प्रकार दलित जाति (॥0507658८0 (958) के सदस्यों को चुनने का 


* (८8[त८779 (निवास) नियम केवल बंबई, पंजाब और 
सी० पी० में हैँ। 
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अधिकार केवल उसी जाति के वोटरों को होगा। काउंसिल आफ स्टेंट के 
जनरल सीट के लिये होने वाले निर्वाचन में कोई बरोपियन, एरलो इंडियन 
या भारतीय ईसाई भी वोट न दे सकेगा। 

सन्‌ १९३५ के एक्ट में फ़ंइरल काउंसिल आफ़ स्टेट के निर्वाचकों 
की योग्यता का केंवल एक साधारण संकेत हैं। इसका विस्तृत रूप से वाद 
में निर्णय होगा। किन्तु इसके निर्वाचन की योग्यता का एक प्रधान आधार 
संपत्ति होगी। 

फेडरल असेंबलो--इसमें ब्रिटिण भारत के २०० प्रतिनिधि होंगे। 
इनका चुनाव सिंगल ट्रांसफ्रेवल वोट द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
([27007007%9स #6[070860/8707 0ए #0630$ 07 96 5772/6 
(79१52/7906 ए०086) के सिद्धान्तानुसार होगा। किसी भी सूवे के लिये 

इरल असेंबली में जितनी सीट निर्धारित की गई हूँ उनके लिये जनरल 

सिख और मुस्लिम प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्रमश: उन्हीं लोगों का 
होगा जो प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेंबली में जनरल, सिख एवं सुस्छिम 
निर्वाचन क्षेत्र की ओर से मेम्बर चुने जा चुके होंगे | 

दलित जाति के प्रतिनिधित्व के लिये १९ सी सुरक्षित की गई हें । 
पूना पैक्ट के अनुसार १९३४७ के एक्ट में इनके निर्वाचन की ख़ास व्यवस्था 
की गई है। प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेंवर्ली में प्रतिनिधि भेजने के लिये 
दलित जाति के वोटर पहले प्रत्येक सीट के लिये ४ सदस्य चुनेंगे। ये ही 
४, प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेंबली के उम्मेदवार हो सकेंगे। इनमें जिसको 
सबसे अधिक वोट मिलगे वही प्रान्तीय व्यवस्थापिका का सदस्य हो सकेग । 
फ़ेडरल असेंवली के लिये, प्रान्तीय अनसेंबली के दलित जाति के सदस्ध 
पहले प्रत्येक सीट के लिये ४ उम्मेदवार चुनेंगे। ये ही फ़ेंडरल अ्सेबली 
के उम्मेदवार हो सकेंगे, ओर जिस प्रकार जनरल सीटों के लिय्रे अन्य लोग 
सिंगल ट्रांसफ़रेवल वोट द्वारा चुने जावेंगे उसी प्रकार दलित जाति के 
प्रतिनिधियों का भी चुनाव होगा। 
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हे । 
ड. है 


फ़ेइनल असेबली में महिलाओं के लिये ९ सीटें सुरक्षित हें। ब्रिटिश 
भारत को महिला प्रतिनिश्िप्रों के लिये महिलाओं का एक निर्वाचक 
[€ल079 (00ए९2८) स्वापित किया जायगा जिसमें प्रान्तीय 
प्री की सहिला सदस्य होंगी। इस निर्वाचक संघ को ही महिला 
सदस्य चनने का अधिकार होगा। नियमानुसार फ़ेडरल असेंबली में कम 
ये कने दो मुस्छिम और एक ईसाई महिला का आना अनिवाय है 
फ़ेडरल अमेबर्ली के एंग्लोइंडियन, ईसाई, और यूरोपीयन प्रति- 
निन्नियों के लिये भी क्रमद: निर्वाचक संघ होंगे जिनमें इन्हीं जातियों के 
प्रान्तीय असेंव्ठी के सदस्य होंगे। वे ही नियमानुसार फ़ेंडरलरू असेंवली के 
सदस्य चूनेंगे। वाणिज्य-ब्यवसायथ, जमीदार एवं मज़दूरों के लिये निर्वाचन 
की व्यवस्था की जा रहीं है, जिसके अतूसार उनका निर्वाचन होगा। 


| थक 


हर 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका तथा मताधिकार 


ऊपर लिखा जा चरक्रा हे कि नवीन विधान के अनसार मतदाताओं 
की संख्या लगभग ४ गुनी वढ़ जावेगी। आधुतिक काल में नागरिक के 
अधिकारों में शासन व्यवस्था के हेतु व्यवस्थापिका में प्रतिनिधि भेजने 
का अधिकार महत्त्वपूर्ण है। प्रान्तीय व्यवस्थापिका के आगामी चुनाव 
जो सन्‌ ३७ के आरंभ में होने वाले हें नये विधान के अनुसार ही होंगे । 
अतावब मताधिकार का विषय विश्येप महत्त्व रखता है। अतः मत देने 
की योग्यता संबंधी नियमों का उन्ठेख करना आवश्यक है। नवीन विधान 
के अनुसार भी यद्यपि निर्वाचन एत्र मताधिकार की योग्यता संबंधी 
नियम एक से नहीं हें किन्तु फिर भी उनके आधार एवं सिद्धान्त एक ही 
हैं। नवीन विवान के अनुसार संपत्ति के आधार के अतिरिक्त शिक्षा संबंधी 
योग्यता का भी अधिकार रखा गया हे। नीचे कुछ मुख्य सख्य प्रान्तों के 
मताबिकार एवं निर्वाचन संबंधी नियम दिये जाते हे । 


/5$] 
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बंगाल--निवास नंत्रंत्री योग्यता के अतिरिक्त जो व्यक्तित पिछले 
वबर्य से कम से कम ४२] सालाना किराये वाकछे मकान का साल्कि या 
किरायेदार हो; या जो इनकम ठेक्स देता हो; बा जो सन्‌ ३० के बंगाल 
मोटर विहिकल्स एक्ट के अनसार टेक्स देता हो; या जिसका नाम पिछले 
वर्ष के कठकत्ता कारपोरेशन के म्थूनिसिपल असेसमेंट वक्त अथवा लाइसेंस 
रजिस्टर या अन्य किसी रजिस्टर सें दर्ज हो. कि उसनेउस साछ के लिये 
प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से कारपयोरेचन को टेक्ये यथा फोस दो हो: या उसने 
पिछले बर्य और उस साल के लिये कम से कम ।:) नोइसेस था छा 
चोकीदारी टेक्स या यूनियन टेक्स दिया हो, वह व्यक्तित वोटर होने का 
अधिकारों हैँ। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कम से कम फ़ मिह्वित्द 
स्कूल पास कर च॒का है, वह भी वोटर हो सकता हें! 

महिलाओं की योग्यता संबंधी नियम--सम्राटु के लेना विभाग के 
भूतपूर्व अफ़मर, नान कमीशन अफ़मर, या सैनिक की पेन्शन पाने वाल 
माता या विधवा वोटर हो सकती हे । १००) सालाना किराये के मकान 
की मालिक, या ३००) सालाना के किरावेदार या २४] साह्यना म्यूनि- 
सियल टेक्स देने वाले व्यक्षि की पत्ती को भी वोट देने का हक़ दिया 
गया हे । इसके अतिरिक्‍तर जिस स्त्री ने मिडिल परीक्षा पास की हें वह 
भी वोटर होने की अधिकारिणी है। 

बिहार--निवास संबंधी योग्यता के अतिरिक्‍त जो व्यक्ति इनकम 
टेक्म देता हो या १॥)] स्थूनिधियल टेक्स या ॥८) चौकोदारी टेक्स देला हो 

सन्यक परगना के अतिरिक्त अन्य टेस्टोडन्यिल संघ का बोटर के 
सकता हैं। जमशंदपुर नोटिफ़ाइड एनस्यि के अन्दर जिसके पास ८४) 
सालाना किराये की ज़मीन या सकान हो वह उस एरिया की वोटर छिस्ट 
में नाम दर्ज करा सकता है। जो प्रान्त के अन्य स्थानों में ६] सालाना भाद्रा 
या &] सालाना छोकल सेस देते हों था सन्धद एरगना में ६) सालाना किशात्रा 
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तभी 


 बोट देने के द्क़दायरी हैं। इसके अतिरिक्त मिडिल परीक्षा पास 
प भी बोट देने का अधिकार है 

लेये तियम--जो इल्कम टेक्स देती हों या ३) सालाना 
स्ूनिसियल टठेकस, या २॥) साछावा चौकीदारी टेक्स देती हों, या १४४] 
सा की ज़वीन या मकान जिनके क़ब्जे में जमशेदपुर नोटि- 
फ़ाइड एन्या में हो, वोटर हो सकती हैं। जो स्त्री साक्षर हे या सैनिक या 
भूतपूवं रिठाय् अफ़बर को पेंननयाफ़्ता माता या पत्नी हों, वोट दे 


रा 
जप 
| 
स्न्न्न्यू 
ड् 
अफम्टेः 
0४ ड़ 
श्र) 


पी०--निवास संबबी योग्यता के अतिरिक्त जिस व्यक्ति पर 
पछले वर्ष १००) आमदनी पर म्थूनिसिपछ टेकक्‍्स बाँधा गया था; या 
जो २४ भाई के मकान मालिक या किरायेदार हों; या तो ५) सालाना 
गन की ज़मीन के मालिक हों या १०) मालगृज़ारी लगान देते हों या 
जो अत्रत् मे ऐसी जमीन के प्रोग्रायटर या अंडरब्रोप्रायटर हों जिसके लिये 
५] सालाना मालगुज़ारी देनी पड़ती हो या जो अपर प्रायमरी परीक्षा 
पास कर चुका हो, वोट देने का अधिकारी है। 
महिलाओं के लिये नियम--सैनिक या अक़स्तर की पेंशनयाफ़्ता माता 
या विबवा; या उस व्यक्ति की पत्नी जो ३६) सालाना भाड़े के मकान 
मालिक या किराथेदार हो; या २००) आमदनी पर म्यूनिसिपल टेक्स, 
या २५) सालाना छगान देता हो, या वह काइतकार जो ५०) सालाना 
मालगुजारी छूगान देता हो, या जिस पर पिछले वर्ष इनकम टेक्स रूगाया 
गया था; या जो परमेंनेंट टेन्योर होल्डर या आगरा ठेनेंसी एक्ट १९२६ 
के अतुसार निश्चित सालगुज्ारः देने वाला आसामी है। इसके अतिरिक्त 
जा स्त्रा साक्षरता को योग्यता रखती हो वोटर हो सकती है। 
सी० पी० ओर बरार--निवास संबंधी योग्यता के अतिरिक्त जो 
/ के हँलियत पर म्यूनिसिपल टेक्स देता हो; या जिसने इल्कमटेक्स 
दिया हो: या जो ऐसे स्टेट या महा का सालिक या ठेकेदार हो जिसका 


६5) 
हि 
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लगौन या कामिल-जमा २) से कम नहीं हैं: था जो सीर जमीन था खुद 
काइत का मालिक या ठेकेदार अबवा मालिकमक्ब॒ जा या रेबत की हेसियत 
से खदकाइत या सौर जमीन जोतता हे जिसका गान या मालगृज़ारी २) 

या हो सकती है; या जो बार में रैघत को हैसियत से जमीन जोतता है 
जिसका लहगान २) से क्रम नहीं हैँ: या जो कने से कम ५) साछाना किराब 
के माकान का किरायेदार या मालिक हो या जो वतनदार पदेल था वतन- 
दार पटवारी के ओहदे पर काम करता है, या रजिस्टई देशमुख, देशपंडिया 
या लम्वरदार है, या जो कम से कम फ्ा नल मिद्धि्व नकल परीक्षा पास हैँ 
वह व्यक्ति वोट देने का अधिकारी हे । 


महिलाओं के लिये नियम--सम्राटु की था निद्ञामसरकार की सेना 


डक दर, 


के सैनिक या अफ़मर की पंदनयाफ़ता विबरवा था माता. था प्राइनरः 
स्कूल सर्ठिफ़िकेट प्राप्त, या वह स्त्री जिसके यहि उसी बॉस्यता रखन क्र 
कि निद्रमाद्आन उतकी पत्ती वोटर होने की आवबीकानया हो सकता हूँ। 


इसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी परिस्थिति के अनसार नियम बनाये 
गये हैं। प्रत्येक प्रान्त में सरकारी नौकरी से डिटाबई परशनयाहूता वा 


हिसचार्ज अफ़्तर, नानकर्मीशण"्द अफ्रपर या सेनिक भी दन्लानियिकोल 
हि औी० किमगक, हैलद अब २ व कि ७०००: हल हक कक साया: ज्व्बु दिक दा 4० पटना कर हम न्न् अरकाकतनतकका, 
नवादन क्षत्र मं वाटन करा सकते हैं। तत्यकर वास ने वेचदइर का अत्स्या 
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चोथा अध्याय 


प्रबंधकार्य तथा केन्द्रिक एवं प्रान्तीय विषय 


| 5स्एफ्तएडट (900: एल्याएयओं 6 मिठजंएटांत्र 3प्र/ुंध्टा5. ) 
सन्‌ १७७३ ईस्वी में ब्रिटिश पालेमेंट ने ईस्टइंडिया कम्पनी के राज्य 
का शासन व्यवस्थित करने के अभिप्राय से रेग्युलेटिंग एक्ट' बनाया। 
इस समग्र भारतवर्प में कम्पनी का राज्य बंबई, मद्रास तथा बंगाल प्रेसी- 
इेसियों में विभक्त था। प्रत्येक प्रेसीडेल्सी में एक गवर्नर था जो अपने प्रान्त 
का शासन अपनी कार्यकारिणी समिति की सहायता से ही किया करता 
था! रेग्यूलेटिंग एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिग्ज़ बंगाल का गवर्नर जन- 
रेल निवक्‍्त हुआ जिसके आधीन अन्य दो प्रेसीडेसियाँ भी कर दी गई। 
इसकी सहायता के लिये ४ सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिसका 
बहुमत मानने के लिये गवर्तर जनरल बाध्य था। यद्यपि बंगाल का 
गवनेर समस्त भारत का गवर्नर जनरल बता दिया गया, किन्तु मद्रास 
तथा बंबई प्रेसीडेल्सी के भीतरी शासन प्रबंध का उत्तरदायित्व उसके 
ऊपर न था। सन्‌ १७७३ ईस्वी से ही गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्य- 
कारिणी (£5८८प्रा/एट (०णश्टा!) का इतिहास आरंभ होता है। 


* प्रेसीडेन्सी गवरर को कार्यकारिणी में १०-१६ तक सदस्य होते 
थ। गवर्नर कार्यकारिणी का बहुमत मानने के लिये बाध्य था। शासन 
प्रबंध आदि हर एक विषय के लिये प्रेसीडेन्सी सरकार सीधे इंग्लेंड सें 
कम्पनी के डायरेक्टर्स के ही निकट उत्तरदायी थीं। 


प्रबंधकार्य तथा केन्द्रिक एवं प्रान्तीय वियय 2 


सन्‌ १3८४ ईस्वी में कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या घटाकर ३ 


कर दी गई। वारेन हेस्टिग्ज के गासन काल में गवर्नर जनरल तथा कार्य- 
कारिणी में बह॒धा मतभेद रहने के कारण राज्य संचालन में अनेकों 


बाघाए जाती थीं अतगव सन्‌ १७८३६ ईस्बी से गवर्नन जनरल को. 
घोर परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर कार्यक्रारिणी के बहुमत की 
अवहेलना करने का अधिकार दे दिया गया । लगभग ५० वर्षों 


लक इसी प्रकार राज्य संचालन द्ोता रहा। इन ०० वर्षो में पंजाब 


९] चाक हे ह 
तथा सिन्ध के अतिरिक्त प्राब/ समस्त भारत आपसी के नाज्य या 








इसकी संरक्षा में भा चक्रा था। इतने बडे राज्य का सागा भार गवनर 
सर स्प्रा प्रा 5 प्रा । सभी: अपर - करा भर्क्या ण्णी पर्दा सहायता > दटा नर 
जनरखछ पर ही था; वहीं अपनी कार्यक्षारिणी की सहायता से, देश के 

अ् शासन हक 4० कु] हा 
लिए क़ानून बनाता तथा झासन प्रवंध किया करता था। सन्‌ १८६४ के 


व. ३ ए 


शक्ट के अनूसार केवल क्रानन बनाने में संब्दायता देने के 
हिस्नक एः क 
| 


ज 
कार्यका 





बल्ब 
है 
|| 


ट 0) 


रेणी समिति में एक और सदस्य नियत करने की व्यवस्था की 
गई। नियमानसार यह कंपनी का नौकर नहीं हो सकता था। इस सुधार 
से कुछ विद्येप छाभ न हुआ। अतएव सन्‌ १८५३ में प्रबंधकार्य तथा 
क़ानून बनाने के कार्य पृथक कर दिये गये एवं कार्यकारिणी के चौथे सदस्य 
को समिति की प्रत्येक बेठक में भाग लेने तथा वोट देने का अधिकार देकर, 
उसे पूर्ण सदस्य बना लिया। सन्‌ १८३३ के एक्ट के अनुसार प्रेसीडेन्सी 
गवर्नर तथा कार्यकारिणी से क़ानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया 
था। अतएव अब सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत का राज्य-संचालन काउन्सिल 
सहित गवरनर जनरल के ही हाथ में आगया। इस प्रबंध से भी संतोप- 
जनक परिणाम न हुआ, अतः सन्‌ १८६१ में पुत: काउन्सिल एक्ट पास दहआ 
जिससे प्रेसीडेल्सी सरकारों को प्रान्तीय विषयों पर क़ानून बनाने का 
अधिकार वापिस कर दिया गया और गवनेर जनरल की काउन्सिक 
के सदस्यों की संख्या ५ कर दी गई। इन पाँच सदस्यों में से कम से कम ३ 
ऐसे रखे गये जिन्हें भारत सरकार की नौकरी करते कम से कम १० वर्ष 


5 भारतीय गानन विकास 


१०० 


६ ू के संप्मोएड लि का पु ज्नसिणएा बिक था * 
हो गये हों: और एक सदस्य इंग्लेण्ठ का वेरिस्टर होता था। कमांडर- 


इन-चोफ़ को नी समिति का विशेष सदस्य बनाने का अधिकार भारत सचिव 
को दे दिया गया। गवर्तर जनरल तथा कार्यकारिणी समिति को यह भी 





धररझान कः प्रयोग कर पृथक पृथक विभाग बनाने और साधारण बातों 
को निपटाने क्रा हर एक विभाग के अधिकारी को अधिकार दे दिया। 

सन्‌ १८७० ईस्वी से प्रान्तीय सरकारों को कुछ विभागों के प्रबंध 
तथा उतके आय-व्यय का अधिकार दे दिया गया। इसी समय से प्रान्तीय- 
तथा केन्द्रीय विषय (>ए>[७८७) अलग करना आरंभ हुआ। धीरे 
त्वीरे प्रात्तीय सरकारों के अधिकार बढ़ते गये जिससे उनकी जिम्मेदारी 
और कार्य-क्षेत्र भी विस्तृत होता गया, तथा केन्द्रीय सरकार का भी भार 
देलका हाने छगा। सन्‌ १८७४ ईस्वी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी 
में पब्लिक वक़्त विभाग का एक सदस्य बनाकर कार्यकारिणी समिति 
की संख्या ५ से ६ कर दी गई। किन्तु लाई कर्जन के समय में इस सदस्य 
की अनावश्यकता प्रतीत होने लगी । व्यापार की उन्नति के कारण व्यापार 
और उद्योग त्रिभाग के सदस्य की अधिक आवश्यकता जान पड़ी। अतः 
कार्यकारिणी से (?प०॥८ ऐ ०7६5 [0209//77670) पब्लिक वकक्‍्स के 
सेम्बर के स्थात पर उद्योग और व्यापार ((१00076#०८८, [५७0८ 
6८ 76प70) का सदस्य नियुक्त हुआ। कार्यकारिणी के सदस्यों का 
उत्तरदायित्व पृथक्‌ रूप से न था। यह कार्यकारिणी समिति ही अपने 
कार्यो के लिए समष्टि रूप से उत्तरदायिनी (॥0007ए १८४०७०7 आ>[6) 
थी। यह सिद्धाल्ल किसी क़ानून या एक्ट के अनुसार नहीं वरन्‌ एक 
श्रथा का रूप हैं। सन्‌ १८९५ में एक अवसर पर इसका आधार लिया 
गया था भौर उसी समय से यह प्रथा दृढ़ होती गई । 


प्रवंधकार्य तथा केन्द्रिक एवं प्रान्तीय विषय ३२ 


सन्‌ १९१२ में कई महसत्त्वपर्ण परिवर्नन हुए। बंगाल प्रान्त गवर्नर 
के आधीन किया गया और उसकी सहायता के लिए कार्यकारिणी समिति 
(#5टटपाएड (०पाटला) स्थापित की गई। सन्‌ १4९१२ में ही 
बिहार और उड़ीसा लेफ़्दनेन्ट गवर्नर प्राल्ल बनाया गया और 
वहाँ भी कार्यकारिणी समिति स्थापित की गई। उसी वर्ष दिल्ली दरवार 
के बाद भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ते से उठकर दिल्‍ली आगई। 
सन्‌ १९१९ के पव प्रान्तीय सरकारों को यद्यपि कछ विभाग प्रबंध 
करने के लिए समपित कर दिये गये थे कित फिर ही प्रान्तीय सरकारें 
केन्द्रीय सरकार के एजेंटों के ही समान थीं। सिद्धान्त के अनुसार प्राल्तीय 
तथा केन्द्रीय विपयों का निश्चित रूप से पृथक्करण नहीं हुआ था। 
केंद्रीय सरकार प्रास्तीय व्यवस्थापिकाओं का भी नियंत्रण आदेश भेजकर 
करती थी। 
कितु सन्‌ १९१० के एक्ट के अनुसार प्रान्तों में द्विविष (4>:ाटतए) 
आसन संगठित किया गया। प्रान्तों की जिम्मेदारी झासन संबंधी कुछ 
विभागों को प्रान्तों के सुपुर्दे कर देने से स्थिर हो गई। वाबसराय की 
कार्यकारिणी में भी कुछ परिवर्तेन कर दिये गये! अब आाइइएइअतानसार 
समिति के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का निध्म बना दिया गया। 





प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विषय 


| 


मुख्य मुख्य विपय जो प्रान्तों को दे दिये गये हें इस प्रकार 

( १) स्थानीय स्वराज्य जिनमें स्यूनिसिपेलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोई, इंप्रवर्मेंद 
ट्रस्ट आदि का प्रबंध सम्मिलित है। (२) स्वास्थ्य संबंधी विपय, अस्पताड 
तथा डॉक्टरी शिक्षा। (३) तीथ स्थान । (४) भिक्षा। तिन्षा के संबंध 
ध्यान देने योग्य वात यह हैं कि बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
एवं राजकुमारों के कालेज आदि संस्थाएँ प्राल्तीय नियंत्रण के वाहर हें 


भारतीय शासन विकास 


| ० सार्वजनिक निर्माण कार्य जिसमें प्रान्तीय सरकार की इमारतें 
भजाग्ब घ्रर प्राचीन इमारतें या खण्डहर आदि, सड़कें, नदी आदि के 
पल म्पनिशियेलिटी को हद में स्थित ट्राम गाड़ियाँ आदि सम्मिलित हैं । 
; ६. कृषि, तथा कृपि कार्य संबंधी संस्थाएँ जैसे क्रपि कालेज, फ़ार्म 
आदि । | 3। पद-स्वास्थ्य संबंधी अस्पताल आदि संस्थाएँ।(८) कोआप- 
गेटिव सोसाइटियाँ, । ( ९) आवकारी अर्थात्‌ मादक वस्तुओं का बनाना, 
बचना शादि! [ १०। रजिस्ट्रेचन विभाग । (११) धारमिक इमारतें आदि 
जो जनता के लिए (१०) उद्योग तथा व्यवसाय की उन्नति तथा 
ओंद्योगिक जिक्षा संबंधी संस्थाएं । (१३) मापतौल नियंत्रण। (१४) खाने 
पीने के पदार्थों की बद्धता का निरीक्षण करता, तथा (१५) नाटक सिनेमा 
आदि का निरीक्षण । 
उपर्युक्त प्रान्तीय विषय समपित विपय ([५०॥४/८/7८वें 5प०]८८४४) 
बा हस्ताल्तस्ति विषय कहलाते हें। इनके अतिरिक्त और भी प्रान्तीय 
विण्य हे जिनका प्रबंध तथा नियंत्रण प्रा्तीय सरकार अर्थात्‌ गवर्नर और 
उसकी कार्यक्षारिणी करती हें। ऐसे प्रान्तीय रक्षित विषय (२९5ट/ए८वं 
०प०[८८५) ये हें---( १) सिचाई, विभाग जिसमें नहरों. नदियों नालों 
आदि का प्रबंध घामिल है। (०) मालगुज़ारी बन्दोवस्त, जिसमें माल- 
गुजारी नियत करना, मालगुज्ञारी संबंधी क़ानून स्थिर करना, कोर्ट ऑफ़ 
वाइस विभाग. खेती की उन्नति तथा उसके छिए ऋण आदि का बन्दोबस्त 
करना, सरकारी मालगृज़ारी या ज़मीन आदि का प्रबंध सम्मिलित है। 
(३) दृनिक्षनिवारण (729॥00८ हरि८!र्श )। (४) ज्ञमीन खरीदना 
(300 ८८: 5:४०:)। (५) न्याय का प्रबंध करना । प्रास्तीय 
सरकारों के आधीन हाईकोर्ट, चीफ़ कोर्ट या जुडीशियछ कमिइनर 
की अदालतें नहीं हैँ अतएवं इनके प्रबंध आदि में प्रान्तीय सरकारें 
हसलक्षप नहीं कर सकतीं। इनके अछावा अन्य अदालतों पर प्रान्तीय 
सरकार का थोड़ा बहुत अधिकार है। (६) प्रास्तीय क़ानून की रिपोर्ट 


प्रतंबकायें तथा केन्द्रिक एवं प्रान्तीय वियय 3० 


([70 टांग 4.38ए9 रिटू207)। (3। सरकारी खानों (५7८5) 
। उन्नति करना भी प्राल्तीय सरकारों के आधीन हे ! कितु इनके 
नियमादि में भारत सचिव के आदेशों का अनतृूसरण अनिवार्ख है। 
(८) उद्योग संबंधी विपय जैसे कारखानों. मजदूरी के प्रदन. विजली, 
दायरलेस गैस आदि का निरीक्षण तथा निबंत्रण। ।%) बंदर्गाहों का 
प्रबंध । (१०) पुछिस जिसमें प्रान्त की रेलवे पुलिस भी हैं। (१२) 
केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अतिरिक्त समाचार पत्र. पुस्तकों तथा 
छापाखाने का नियंत्र) ! (| १०) जेल तथा कंद्ियों का प्रबंध। प्रान्तीय 


सरकार को स्टेट प्रिजनर्स के बिएय में अधिकार नहीं; हैं। । १३, प्रारदीय 
शा क्षा ्् कण 
सरकारी प्रेस आदि का निबत्रण। ( १ ४) प्रा्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिकाओं 


रे 


७ भा 
2 ताक बा 


आदि व्यवसायों की दोग्यता 
संबंधी नियमादि। (१६॥। स्थानीय संस्थाओं के 
(१७) प्रान्तीय सरकारी नोकन्ियों का निरीक्षण आ 
प्रान्तीय सरकारों के ऋण छेते के निवमानसार प्रान्त के लिए कर्ज 
आदि का प्रबंध । (१९) प्रान्तीय क़ाननों की अवहेलता करने के अपराध 
म्‌ दंड के नियमादि बनाना तथा अन्य ऐसे विषय जो केन्द्रीय सरकार के 
नियंत्रण में होते हुए भी केन्धीय सरकार द्वारा प्राल्तीय सरकार को प्रव॑ंध 
के लिए दे दिये जावें। इन सब विययों का नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व 
प्रान्तीय सरकार पर है। इनका प्रबंध तथा शासन गवर्नर अपनी कार्य- 
कारिणी समिति के ही द्वारा करता है। प्रान्तीय व्यवस्थापिका के निकट 
वह उपरोक्त रिज्ञवें विषयों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। 

केन्द्रीय सरकार जिन विषयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण स्वयं करती 
है उन्हे केन्द्रीय विषय ((लाएएा 5पा]८८$३) कहते हैं। उनमें 
मुख्य निम्नलिखित हे-- 

(१) देशरक्षा, इसमें सेना विभाग के सव हिस्से जल सेना, थल सेना, 
हवाई जहाज़ी बेंड़ा आदि घामिल हें। 


हि 


हि 88 
|! 
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- देशों ग्यासतों लथा परराप्ट्रों से ब्रिटिश भारत के संबंध का 
लिगो हण नऋग्ला तथा उन मामतों का प्रवंध करना। 

४ आत्रागनन के साधन जंसे रेल, हवाई जहाज़ तथा जलमार्ग 
का नियत्रण एव प्रबंध। (४) समुद्र में स्थित प्रकाश गुहों (!/79॥/ 
एघ६८७) का प्रत्रंध करना। (५) तार, डाकखाने, टेलीफोन, वायरलेस 
का प्रवंत्र एवं नियंत्रम। (६) आयात नियति कर ((ए७/0/79) 
विदेश जाने था विदेश से भाने वाली आवकारी की वस्तुओं पर कर लगाना 
नमक, आमदनी आदि पर ठेक्स वसूल करना तथा अन्य महसूल आदि 
जिनसे केन्द्रीय सरकार का कोष भरता है, निर्धारित करना। (७) देश 
के लिए दीवानी, फौज़दारी कानून आदि बनाना, (८) व्यापार, इंन्हयोरेन्स 
कंपनी, बंक, व्यापारी कंपनी तथा अन्य संस्थाओं का नियंत्रण । (९) 
अफोम की पैदावारी तथा उसे भारतव्प या विदेश में भेजने तथा बेचने 
का निरीक्षण। (१०) आविष्कार आदि का नियंत्रण। (११) कापी राइट, 
(१० ॥ पेट्रोल, वारूद मिट्टी के तेल आदि की देखरेख | (१३) धामिक 
वेषयों का निरीक्षण । (१४) समस्त भारतीय नौकरियाँ ([772772] 
>६४४०८८५)। ( १५ ) पब्लिक सविस कमीशन । (१६) विदेशों में भारतीयों 
का निरीक्षण । (१9) कला, साहित्य तथा प्राचीन वस्तुओं का नियंत्रण । 
(१८) आविष्कार आदि के लिए भारतीय सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं 
का प्रबंध । ( १९) हथियार, गोला बारूद तथा सरकारी खज्नानों का प्रबंध, 
सिक्‍के, दोट आदि का प्रवन्ध, भारतवर्ष के लिए कर्ज लेना तथा अन्य 
आश्िक विपय आदि के अतिरिक्त अन्य ऐसे विषय जो प्रान्तीय सरकारों 
का यूथक्रूप से नहीं दिये गये है, इन सबका दासन, प्रबंध, निरीक्षण नियंत्रण 
आदि केन्रीय सरकार ही करती है 

सन्‌ १९३० के एक्ट ने सूबों में द्विविध शासन का अन्त करके उत्तर- 
दावी झासन की स्थापना कर दी। इसके अनुसार हस्तान्तरित और संर- 
ल्षित विभागों का भेद हटा दिया गया है और सभी विषयों का नियंत्रण 


प्रतंधकार्य तथा कन्द्रिक एवं प्रान्तीय विपय हट 


१ 


सूबों के मंत्रियों के ह्वा्थों में सुपुर्द कर दिया गया हू ! अब प्रत्येक सवा अपने 
आन्त रिक मामछों में स्वात्ीन-सा होगा। किसने उसे बह अधिकार नहीं 
हगा कि वह एसी नीति या विधानों की रचना करे जिससे केन्द्रिक शासन 
तिया विधानों में बाधा पड़े। उन विषयों में जो केन्द्रिक भासन 
के अबीन हें सूवे को उसीके आदेशों के अनकल चलता पद़ेगा। ऐसा न 
होने से भारत की एकता और उसका शासन अस्त व्यस्त हो जा सकता है 
वायसराय तथा कार्यकारिणी समिति--य्रह बताया जा चकः है कि 
वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य एक एक विभाग के मच्य एवं प्रधान 
अधिकारी होते हैं। वायसराय महोदय ही अपनी कार्यकारिणी समिति के 
सभापति तथा परराप्ट्र विभाग और राजनैतिक विन्ाग के प्रधान अध्यक्ष 
हैं। इनके अतिरिक्त कार्यकारिणी के सदस्य इस प्रकार 
सेना का मेम्वर (_५7४ए >र८४:०७८/,, न्‍्वर्देश मेन्वर (07032 
)6/07020), अर्थ सचिव (£7797८८ ८४०८४, क़ानून का मेस्वर 
(.30० >५!८/! 96+) व्यापार का मेम्वर ((.0477787/0८ हि 00७ जा के! 
शिक्षा, ज़मीन तथा स्वास्थ्य का मेम्बर (८४०८ ४-०० 5:४० 57 
>ितंपटवा707, 46807 6 4.837005), तथा उद्योग एवं मजदूरी का 
मेम्बर (3९४7096॥ ॥7-ट785 ० तप॥65 & 7.800फ757 
सन्‌ १९३५ के एक्ट ने उपर्युक्त विधान बदल दिया। संरक्षित विषयों 
को छोड़ अन्य विपय मंत्रियों के हाथ में दे दिये जायँगे। मंत्रियों की संख्या 


* इल विभागों का विस्तृत वर्णन शासन प्रबंध के विभाग केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय गवनेमेंट” श्ीषंक छठवें अध्याय में देखिए । 

सन्‌ १९२१ के पहिले यू० पी०, पंजाब, सी० पी०, बर्मा, तथा आसाम 
में कार्यकारिणी समिति नहीं थीं। केवल गवर्नर ही शासन प्रबंध किया 
करता था। 
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दस से अधिक ने द्ोगी। इनके चनाव करने और हटा देने का अधिकार 
गठननर जनस्छ के हाथ में रहेगा। प्रत्येक मंत्री को व्यवस्थापिका सभा 
का सबस्य होता आवध्यक होगा। यदि कोई मंत्री नियक्त करने से 
नहीने तक व्यवस्थापिका सभा का सदस्य ने हो सके तो उसे अपना पद 
व्याग देना पड़ेगा। साधारणतः गवर्नर जनरल का कतेंव्य होगा कि वह 
मंत्रिया का राय के अनुसार काम करे किन्तु विशेष स्थिति आने पर वह 
चाह तो मंत्रियों की राय न माने और अपनी राय के अनुकूल चले। गवर्नर 
जनरल को आदेश है कि जहाँ तक हो सके वह मंत्रियों और सचिवों 
| (.0घ75€!(075 ) की संयकक्‍त राय लेकर काम किया करे। 

सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनुसार सन्‌ १९२१ में कार्य शुरू हुआ। 
एक्ट के अनुसार मद्रास, वंबई तथा वंगाल प्रान्त में ४ सदस्य हैं। इनमें दो 

हिन्दुस्थानी तथा २ यरोपियन हैं। अन्य प्रान्तों में 
हक वि 7 सदस्य हैं। प्रथा के अनुसार इन प्रान्तों में भी एक 
हिन्दुस्थाती तथा एक यूरोपियन सदस्य है। केवल 

पद्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में एक ही सदस्य की कार्यकारिणी है। एक्ट 
के अनुसार कार्यकारिणी के सदस्यों में कक से कम एक सदस्य ऐसा 
हीना अनिवार्य हैं जो भारत सरकार की नौकरी में कम से कम १२ वर्ष 
रहा हो। कार्यकारिणी के सदस्य साधारण तौर से ५ वर्ष के लिए नियुक्त 
द्ोते हैं। इस समिति का हर एक सदस्य प्रान्तीय व्यवस्थापिका का 
सरकारी सदस्य होता है 

प्रान्त्र को कायकारिणी की बैठकों में गवर्नर ही अध्यक्ष का आसन 
प्रहण करता हूँ। यदि किसी प्रान्त की कार्यकारिणी समिति में मतभेद हो 
ता साधारण तार से बहुमत का ही पालन किया जाता है। वायसराय की 
कार्यकारिणी के समान इसका भी संयुक्त उत्तरदायित्व (]076 रि८४- 
0०700) है। व्यवस्थापिका सभा केवल इनके कार्यों की आलोचना 


तेथा शासन संबंधी वि८यों पर प्रब्न ही कर सकती हैं। सभा को इनके 
वबेतत तथा अवधि घटाने या बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है । 

यह लिखा जा चका है कि हर एकर प्रान्त में हस्तानरित या समापन 
विययों ( है ॥।॥६४$ 5५38 80 36 ० ॥ कि जरीएज + का प्रवंध गवनर मंत्रियों की ही 

मंत्री तर से क््ता ट ;। अप प्रान्त में मंत्रियों की एक मनी 

संख्या नहीं है। बंबई, मद्रास, बंगाल, य> पी० और 

पंजाब में तीन, सी० पी०, विहार उद्दीसा, आसाम और वर्मा में २ 
तथा परश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में एक मंत्री है; गवर्ना अपने प्रान्त के 
मंत्रियों को व्यवस्थापिका के चुने हुए सदस्यों में सेही नियक्त 
करता है। यदि कोई मंत्री छः महीने तक व्यवस्थापिका सभा का सदस्य 
न हो सके तो उसे अपना पद त्याश करना एद्ेंगा! १२६० के एक्ट के 
अनुसार यह आवश्यक नहीं कि मंत्री चना हे 
दारा नामज़द सदस्य मी मंत्री हो सकेगा। सिद्धान्त के अनुसार मंत्री 
गवर्नर द्वारा ही अलग भी किये जाते हैं। क्रितु वास्तव में व्यवस्थापिका 
के निकट मंत्री का उत्तरदायित्व होने के कारण उसकी अवधि व्यवस्था- 
पिका के प्रभाव पर भी निर्भर रद्वती हे । 

मंत्रियों की संख्या कम और समपित विषय अधिक होने से एक मंत्री 
के ज़िम्मे कई विभाग कर दिये गये है। प्रत्येक प्रान्त में मंत्रियों के विभाग 
एक से नहीं हैं और न इनका नाम ही एक सा है। उदाहरण के छिए मद्रास 
प्रान्त में तीन मंत्री हें जो 'मिनिस्टर फ़ार एजक्रेशन एन्द्र लोकल सेफ गवर्ने- 
मेंट ; मिनिस्टर फ़ार पब्लिक हेल्थ और 'मिनिस्टर फ़ाँर डेब्लपर्मट 
कहलाते हैं। पंजाव के तीन मंत्रियों के नाम मिनिस्टर फ़ाँर लोकल सल्फ़ 
गवनमेंट (जिसमें पब्लिक हेल्‍थ नी शामिल ह । 'मिनिस्टन फ़ाँर एंग्नि- 
कल्चर' (जिसमें कोआपरेगन और पह्लछिक वर्क्स भी है ) तथा 'मिनिस्टर 
फॉर एजुकेशन (जिसमें उद्योग भी झामिल हेँ। हें। किसी अवसर पर 
किसी मंत्री के न होने से उसका कार्य दूसरे मंत्री को सौंप दिया जाता है, 


्> 
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था दृमाणा नंद्री बना दिया जाता हैं। कभी कभी मंत्री की अनुपस्थिति 
में गइनर ही उनके विभाग को अपने हाथ में ले छेला है। यदि मंत्री न मिले 


उपर्युक्त व्यवस्था सन ॥॥ 35 क्र एक्ट ञः बदल दी | सूवों श्पू उत्तर- 


दायीं गासन को स्थापित करने के कारण इससे संरक्षित और समपित 
विषयों के भेद को हटा दिया। अब सब विभाग मंत्रियों द्वारा नियंत्रित 


होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि गवर्नर की कार्यकारिणी समिति 
पहले की तरह अछाहदा न रहेगी और उसके सदस्य अब मंत्री लोग ही 


र+१ 


रहेंगे। मंत्रियों की समिति का नाम “'काउन्सिक आफ मिनिस् 
(०5फाएं ०0 3॥४४७:८5) होगों। 

मंत्रियों का उत्तरदायित्व पृथक्‌ रूप से है या एक साथ इसके विपय में 
2९११ क्रा एक्ट स्पप्ट नहीं है । एक्ट के अनुसार समपित विषयों में गवर्नर 
अउने मंत्रियों की सलाह से कार्य करता है। अतएव 
कभी कभी कहीं कहीं मंत्रिमंडल ने एक साथ उत्तर- 
दायित्व' का सिद्धान्त पाछा है और कहीं कहीं नहीं। 
आजा हैं कि नवीन व्यवस्थापिका सभाओं के मंत्री संयुक्त उत्तरदायित्व 
[॥07४ #ि८७०००७४०४॥४६५) के अनुकूछ काम करेंगे। 

यह लिखा जा चुका है कि मंत्री व्यवस्थापिका के गैर सरकारी 
चूने हुए सदस्यों में से होते हैं। बिता धन के मंत्री शासन प्रबंध नहीं 
कर सकते । घन के लिए व्यवस्थापिका की स्वीकृति अनिवार्य है । इस अव- 
सर पर व्यवस्थापिका मंत्री के कार्यो की तीन्र आलोचना करती है। वह 
मंत्री क्र माँग हुए धन में कमी या बढ़ती भी करने में समर्थ है। व्यवस्था- 
पिक्रा को मंत्री का वेतत घटाने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त वह 
मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखकर मंत्री की परिस्थिति 


मंत्रियों का उत्तर- 
दायित्व 
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डावॉडोल कर सकती है। इन्हीं कारणों से तथा इसी प्रकार मंत्री व्यव- 
स्थापिका के निक्रट उत्तरदायी है। 

एडवोकेट जनरलू---१ १३" के एक्ट के अतसार प्रत्पेक सूत्र में एक 
एक एडवोकेट जनरल सूत्र के गवर्नर युक्त किया जायगा। 
उसका काम गवर्नर को कानूनी मामलों में सलाह देना होगा। उसका 
वेतन और नियुक्ति की अवधि गवर्नर की इच्छानुसार होगी । 

प्राल्तीय कार्यकारिणी एवं मंत्रियों के विपय में जानने के पच्चात्‌ 
प्रान्त के गवर्नर के विषय में जानना भी उचित है। यह बताया जा चक्ता 
है कि रक्षित विषय का प्रबंध तथा गासन कार्यकारिणी 
की सहायता से तथा समर्पित विषयों का जासन 
मंत्रियों के द्वारा गवनेर करता है। अब यह प्रदत उपस्थित होता है कि 
गवर्नर क्‍या केवल कार्यकारिणी तथा मंत्रियों की सकाह से ही कार्य 
करता हैँ या स्वयं भी उसे कुछ अधिकार है। यद्रि कार्यकारिणी 
समिति से गवर्नर की राय न मिली तो क्या वह उसकी सम्मति पर ही 
चलने के लिए वाध्य हैं। इन प्रदनों के उत्तर के लिए गवर्नर के 
अधिकारों को जानना आवश्यक हैं। 

गवर्नर अपने प्रान्त का अधियति है। एक्ट के अनुसार वह कार्य- 
कारिणी के सदस्यों तथा मंत्रियों के कार्यो का निरीक्षण करता है। गवर्नर 
कार्यकारिणी का सभापति होता है। यदि उसकी सम्मति में जनता 
की भलाई के विरुद्ध या न्याय तथा क़ानून के विपरीत कार्यक्रारिणी का मत 
है तो वह कार्यकारिणी के बहुमत की अवहेलना कर सकता है। 
समपित विषयों के संबंध में गवर्नर मंत्रियों को सदेव सलाह देता रहता 
है। कितु मंत्रियों के कार्यों में प्रायः वह हस्तक्षेप नहीं करता। एक्ट के 
अनुसार गवर्नर को गहन परिस्थिति उपस्थित होने पर मंत्रियों की सलाह 
की अवज्ञा करने का भी अधिकार है। गवर्नर कार्यकारिणी का कर्णधार है। 
प्रान्त के लिए उसके शब्द अंतिम शब्द है। वह प्राल का अधिपति एवं 


»॥ 
"के । 
मे! 


गवर्नर 


४ अीीि 
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संत्रप्रधान है। अन्य कर्मचारी प्रान्त के शासन संबंध में सदेव उसकी जान- 
कानी करने रहते है। वह दोनों ओर (मंत्री और कार्यकारिणी ) के गुप्त से 
गए मामछों से भिज् रहता हैं। गवर्नर स्वयं बड़ा नीतिज्ञ, दूरदर्शी तथा 


के 


विद्ञन होता है। अतएव यद्यपि शासन कार्य कार्यकारिणी के सदस्य और 
मंत्री ही समालते हैं तथापि वास्तविक शासन संचालन में गवर्नर का 
बहुत प्रभाव पड़ता है। सन्‌ १९३५ के एक्ट में भी काउन्सिल आफ़ मिनिस्टसे 
और गवर्नर के सम्बन्ध में उपर्युक्त सिद्धान्त प्रचलित रहेगा। विशेष 
परिस्थिति अथवा आवश्यकता आ जाने पर गवनेर अपनी बुद्धि के अनुसार 
निर्णय करने और प्रवन्ध करते का अधिकारी रहेगा। सूबे के उन विभागों 
का घासन जो पिछड़े हुए निश्चित किये जायँगे (89८६ फा०त 2॥29) 
गवनर बिना मंत्रियों के परामर्श किये स्वयं करेगा। 

मद्रास प्रान्तत को छोड़कर अन्य प्रान्तों के शासन की सुविधा के लिए 
विभाग कर दिये गये हैं जिन्हें कमिश्नरी कहते हें। कमिश्नरी का 
प्रधान कर्मचारी कमिश्नर है। कमिइनर का कार्य 
डिवीज़न के जिलों के प्रबंध का निरीक्षण करना 
तथा डिवीज़न के संबंध में प्रान्तीय सरकार को रिपोर्ट 
करना हैं। प्रत्येक डिवीजन अर्थात्‌ कमिइनरी में ज़िले हें जिनका प्रधान 
कर्मचारी या ज़िलाधीन डिपुटी कमिश्तर या कलेक्टर कहलाता है। 

कलेक्टर दब्द का प्रयोग वारेन हस्टिग्ज के समय में भी था। उस 

समय कंपनी को बंगाल की दोवानी का प्रबंध करने के लिए प्रान्त को 
छोटे छोटे हिस्से में वाँटना पद्चा था। प्रत्येक हिस्से में गान वसूल करने के 
लिए कंपनी का एक प्रधान कर्मचारी था जिसे कलेक्टर (कहते थे। उसी 
समय से कलेक्टर का प्रधान कार्य लूगान संबंधी ही है। धीरे धीरे 
कलेक्टर के कार्यो की संख्या बढ़ती गई और उसी क्रम से उसके अधिकारों 
की भी वृद्धि होती गई। 

जिले का ज्ासन प्रवंध कई विभागों द्वारा होता है। प्रत्येक विभाग 


जिला तथा ज़िले 
का शासन प्रबंध 


प्रबंचकार्य तथा केन्द्रिक एवं ग्रान्तीय विपय डे 


का एक एक प्रधान कर्मचारी प्रत्येक्त जिले में है। यों तो प्रत्येक विभाग 
अपने विभाग के प्रान्तीय प्रधान के हाथ में है किस फिर भी जिलाधीन 
को इन सबका निरीक्षण करने का अधिकार है। अताग्व सब विभाग 
अपने कार्यो की रिपोर्ट डिपटी कमिब्नर को किया करते हें। 

जिले के शासन प्रवंध का उत्तरदायित्व डिप्टी कमिब्नर पर है। 
डिपुटी कमिव्नर को अपना उनत्तरदाथित्व पूरा करने के लिए कई प्रकार 


के कार्य करने पड़ते हैं। ये कार्य उसकी दृहरी हैसियत 
डिपुटी कमिइनर के _ _ . 


अधिकार तथा _.. हे ध ४ हे 
ते हे सियत से मालगज़ारी वसूल करता हैं। इस संबंध 
कतेव्य | हर 


में वह जिले के अन्य भागों में समय समय पर जाकर 
निरीक्षण भी करता है। 


ह। 
है 








न्‍्तज्कै 
(॥ 


॥5 


पक कक 
इपटी ऋमिब्तनर कलेक्टर की 


(झथ रन ह्वू। 


है 


सम्पूर्ण शासन कार्य का भी नियंत्र)+ करना पड़ता है। प्रजा का सुख, शान्ति 
तथा उन्नति ही जासन का प्रधान उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूति के 
लिए उसे कई प्रकार के कार्य करने पहले हैं। इसी कारण डिप्टी कमिह्नर 
जिले का प्रधान मजिस्ट्रेट भी बनाया गया है। मेजिस्ट्रेट की हसियत से 
वह पुलिस का निरीक्षण करता है एवं सरकार के बनाये हुए नियमों का 
उल्लंघन करने वालों को दंद देता है। वह किसानों तथा माल्णगज्ारों 
के जझ्गड़ों का निपटारा करता है तथा जिले के अन्य मेजिस्ट्रेटों के कार्यो का 
निरीक्षण एवं नियंत्रण भी करता है। प्रजा के सुख के लिए दुभिश्ष के 
समय वह अकाल पीड़ित किसानों को सरकारी कोप से तक़ाबी बाँटता है। 
वह जनता के लाभ के लिए सरकारी इमारतों, सड़कों, तहरों. पुलों आदि 
का भी प्रबंध करता हैं। इसके अतिरिक्त डिपुटी कमिह्नर स्थानीय संस्थाओं 
जैसे म्यूतितिपल बोई, डिस्ट्रकट बोड आदि का भी निरीक्षण करता है। 
तथा आवश्यकता पढ़ने पर उचित सलाह आदि देकर सहायता पहुँचाता 
है। प्रजा के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, वगीच आदि का प्रबंध तथा शिक्षा 
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के दिए स्क्रपा, एस्तनऋालयों आदि का प्रबंध व्यवस्थित करता है । उसे जिले 
के आन, जंगल भादि अन्य विभागों का भी नियंत्रण करना पड़ता है। 
मादा किंग था अयोग्य व्यवितयों की जायदाद की व्यवस्था करने वाले 
कोट आफ वाइस विभाग का भी घ्रबंध डिपटी कमश्निर के ही ज़िम्मे है। 
इस प्रकार वह जिले के संपूर्ण शासन की सुव्यवस्था का पूर्ण रूप से उत्तरदायी 
# | इसी कारण डिप्टी कमिदतर को अपने जिले की हर एक बात से परि- 
चित होना आवब्यक हैं। 

शासन कार्य के लिए प्रत्येक जिला दो या अधिक भागों में विभकत 
किया गया है जिन्हें सवब्वीज्न तथा उसके प्रधान कर्मचारी को 
'सवडिवीज़नल आफ़िसर' कहते हैं। अपने तालुक़े 
या सवडिवीजञन की ज़िम्मेदारी यही पूरी करता है 
और जिले के प्रबंध में डिपुटी कमिश्तर की सहायता 
करता है। इसे भी डिपुटी कमिश्नर की तरह मैजिस्ट्रेट 
के अधिकार है। इसी कारण इसे डिपुटी कलेक्टर या एक्स्टा असिस्टेंट 
कमिइनर कहने हें | 

सब डिवीज़न के अन्तर्गत तहसीलें हें जिसका प्रधान कर्मचारी तहसील- 
दार होता है। तहसीलदार की सहायता के लिए नायब तहसीलदार 
कानूनगो, रेब्न्यू इंस्पेक्टर आदि होते हैं। इनका प्रधान कर्तव्य छगान वसूछ 
करना एवं दान्ति बनाये रखना है। इन्हें भी मजिस्ट्रेट के कुछ अधिकार 

दिए गये हें। जिससे ये अपने इलाक़े का प्रबंध करते हैँ। प्रत्येक तहसील 

में कई गाँव हैं जिनका प्रबंध लम्बरदार, कोटवार, पटेल तथा पटवारी करते 
हैं। इनका कर्तेव्य सरकारी लगान वसूल कर सरकारी ख़जाने में जमा 
करना, सफ़ाई रखना, जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट करना, किसानों और 
मालगृज़ारों के अधिकारों का रजिस्टर तथा खेतों आदि के नक्शे 
रखना, तथा पुलिस की सहायता करना है। 

शासन प्रबंध की सुविधा के लिए अनेकों विभाग बनाये गये हें। 


सबडिवीज्ञन और 
तहसील तथा उन 
का शासन प्रयंध 


हा 


प्रवंचकाय नथा करेन्द्रिक एबं प्रान्तीय विषय 


५ 
कं 


;ह। | | 


इन विभागों के किए प्रत्येक जिले में एक एक मख्य कर्मचारी रहता है| 
जिले का यह कर्मचारी अपने विभाग के ही प्रान्तीय 


शा 


जिले के अन्य मुख्य 
है ' प्रधान कमचारी के अधीन हे। किले फिर भी हर 
कर्मचारी एवं है 
कर एक्र विभाग के निरीक्षण करने का अधिकार इिपूर्ट 
उनके कतंव्य 


कमिदनर को ह॥। ये सब विभाग छिप्रदी कमिह्नर को 
अपना कतंब्य पालने में सहायता देते 6&। मसख्य मख्य विभाग तथा उनके 
कमंचारी इस प्रकार हैे-- 


रस ध््छ ज्क कं, रा 
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इनके अतिरिक्त न्याय विभाग के भर जिले में अनेकों कर्मचारी हे | 
इस विभाग के प्रवान कर्मचारी को डिस्ट्रिक्ट जज या डिन्टिक्ट एन सेबन्स- 
जज कहते हैं। दीवानी अदालतों के अन्य कर्मचारी जो इसकी सदह्दायता 
किया करते हें सव जज ओर मसिफ कहलाते हे | इत दीवानी ऋदालतों पर 
प्रान्न की बड़ी अदालत हाईकोर्ट का ही अधिकार हे। इनके कार्यों में 
डिप्टी कमिश्नर को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इन विभागों 
के अतिरिक्त कुछ विभाग और हैं जो सीधे भारत सरकार के निरीक्षण 
में है। इनमें भी छिपुटी कमिश्नर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार 
जिले का शासन संगठित है जिस पर विशाल भारत सरकार स्थित हें । 


च्छ 
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* इन विभागों का तथा इनके कर्मचारियों के कर्तव्यों का विःतृत 
वर्णन आगे के परिच्छेदों में दिया गया हे । 


३ 3 हे 
पाचवा अध्याय 
गवनेमेन्ट का आय-व्यय और बजट 


सन्‌ १८३३ से आशिक निवंत्रण, केन्द्रक शासन (एलान! 
(5०0व्याधाधत) के अधिकार में चछा गया। उस समय से प्राय: जितनी 
आमदरो होती थी बहू चवर्नमेंट आफ इन्डिया के ही फ़ण्ड में जमा होती 
थी और उसके खर्च करने का अधिकार भी उसी के हाथ में था। यदि 
सूर्वों की सरकारों को कोई आवश्यकता पड़ती तो वे केन्द्रिक शासन से 
नांगते थे। यूवों की सरकारों के हाथ में केवल कुछ कर ((:८58) 
वसूल करने और निदिष्ट विपयों पर खर्च करने का अधिकार रह 
गया था। 

केन्द्रिक सरकार की आर्थिक परिस्थिति इतने पर भी अनेक कारणों 
से अच्छी न रही। उसका प्रबंध संतोप-जनक न था और फ़ौज पर ख़र्च भी 
बढ़ता जाता था। कई वार लड़ाइयाँ भी छिडती रहीं। परिणाम यह 
हुआ कि १८५७ तक सरकार के ऊपर कुल मिलाकर साठ करोड़ रुपये 
का क़्ज रूद गया। सन्‌ १८६० तक आमदनी का आधा हिस्सा 
पुलिस और फ़ौज़ पर ही खर्च हो जाता था। नमक, आयात-निर्यात और 
स्टाम्प पर कर बढ़ाने पर भी कुछ काम न बना। अतएव इस समस्या के 
पुलझाने के लिए जेम्स विल्सन साहब सन्‌ १८६० में विलायत से अर्थ सचिव 
((970८ 3 07587८४) बनाकर भेजे गये। उन्हीं के समय से 
आधुनिक आर्थिक संगठन और सुधार का आरंस्म होता है। उनके समय 
के पहले सरकार की आमदनी के, मालगुज़्ारी (,806 ॥१८ए८०ए८), 


धो 


गवरन मेंट का आव-व्यय और वजद 


१। 
( 
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नमक, आयात-निर्यात पदार्थों पर कर ((छ६३0॥79). स्टाम्प इबटी 
अफ़ीम और रजवाड़ों से प्राप्त कर आदि मुख्य सावन थे। 

विल्सन साहव ने आकर यहाँ के दिसाव किताब रखने के इंग में सुधार 
केया, फ़ोज का खचे भी कुछ घटाया और इनकम टैक्स पहले पहल पाँच 
वर्ष के लिए कायम किया। इन प्रयत्नों से उन्होंने बढत कुछ मामला 


सभाला। किल्तु कम्पनी से ब्रिटिय सरकार के हाथ प्रबंध आजाने से 


७, क्थ कस है व 
दासन को सुव्यवस्थित करने एवं उन्नति के साधनों के छिए चारों ओर से 
|. [ 2, हि वि 
रुपये का मांग बदन का चला जाता था। जां ज््यादः हार लगाता आर 


आन्दोलन करता उसको अधिक और जो क ते उसे कम मिलता था | आमदनी 
का उचित विचार सबों को क्यों होने छगा उनका तो उससे कोई सरोक्षार 
ही न था। सबों को किफ़ायत का भी कछ ध्यान वे था. क्षिफ़ाबत करने ने 
उनको क्या लाभ था. यदि छान होता भी नो केन्द्रिक सरकार को होता। 
इस नोच खसोट से ऊबकर लाई मेयो ने सूबे की सरकारों को शिक्षा, पुलिस, 
मेडिकल विभाग का प्रबंध और उनसे प्राप्त आमदनी पर अधिकार दे दिया । 
किन्तु ये तो आमदनी के नहीं वरन्‌ खर्च करने वाले विभाग थे। इसमें 
क्या गणनीय बचत हो सकती थी। इसलिए उन्होंने प्रान्तिक सरकारों 
को वापिक बँधी रक़म देना आरंभ कर दिया, (१८७३०) और उनसे 
कह दिया कि यदि वे चाहें तो उस रक़म को क्रिफ़ायत से ख़र्चे करके जो 
कुछ बचावें वह दूसरे कामों में लगायें। यदि इस के अल्यवा घन की 
आवश्यकता पड़े तो वे स्वयं अपने यहाँ छोटे हलके टैक्स लगाकर प्राप्त करें। 
इस प्रथा से सूबों की सरकारों को क़्रिफ़ायत करने की उत्तेजना हुई और 
किसी काम में खराबी पेद्ा हुए बिना ही अन्य आवश्यक कामों के लिए 
कुछ ख़्चे निकलने लगा। इस तरकीव से केन्द्रिक सरकार की भी परेशानी 
और ज़िम्मेदारी हलकी हुई और सूबों की सरकारों को अपनी जिम्मेदारी 
का अनुभव होने लगा। इस संबंध में यदि दोप था तो यह था कि सूबों 


भारतीय शासन विकास 


ध 
5 


(७) ईी [७] 


की पाइश्यवलाओों का विचार करके रक़में नहीं दी गई से क.छ सबों 


$ 


का जऋाकाह्ाहफ़ा पडा | 


सन २८०७ में लाई जान स्ट्राची साहब की राय से यह निश्चित किया 
गंदा कि सूवों को कुछ महों की आमदनी पर अधिकार दे दिया जाय। 
तदनसार सूबों को अपने सूबों से नणीली चीज़ों, स्टाम्प, अदालतों, और 
से प्राप्त कुछ आमदनी से खर्च करने का अधिकार दे दिया गया। 
के साथ ही सूबों के ऊपर मालगुज़ारी (.970 +८ए८7०प८८ 722८/[.) 
मादक पदा विभाग (5८४४८ 2८0.), स्टाम्प विभाग, साधारण 
गासन प्रबंध ((८0८४7 _ठं:0778747700), स्टेशनरी, कानूनी 
अदालतों के खच उठाने की ज़िम्मेदारी भी रख दी गयी । इनसे प्राप्त 
वल्यभ अथवा इनके कारण हानि में केन्द्रिक और प्रान्तिक सरकार का 
आधा साझा निश्चित हुआ। इस प्रवंध में अच्छी सफलता हुई। 
अतएवं सन्‌ १८८२ में केन्द्रिक सरकार से बॉँधी रक़म देने की प्रथा 
बिलकुल उद्धा दी गई और सूबों के अधिकार में आमदनी के कुछ अधिक 
साधन दे दिये गये । इस नये प्रवंध के अनुकूल आमदनी के साधन तीन 
हिस्सों में विभकत हो गये--पहला, इम्पीरियल (गवर्नममेंट आफ़ इन्डिया) 
का; इंसरा सूब्रों का; और तीसरा, दोनों के साझे का। गवर्नमेंट 
आफ़ इन्द्िया के हिस्से में रहे मालगृज़ारी ([,870 २०ए८४०८), आयात 
निर्यात कर ((प७०0/7758), डाकखाना और तारघर, रेलवे, अफीम, 
नमक, रियासतों का पेजकद्म (7४पा८७)),, टकसाल आदि। 
सूवे की सरकार के हिस्से में अदालतें, पब्लिक वकंस (?प्र०॥८ 
४०7४७) और शिक्षा-कर रहे । दोनों के साझे में रहे नशीले पदार्थ, 
लेसेन्स टेक्स, स्टाम्प, जंगलात और रजिस्ट्रेशन। इस प्रबंध के साथ ही 
गवर्नमेंट ने सूवों की सरकार को वचन दिया कि साधारणतः वह उनसे 
लड़ाई का खर्च न माँगेगी और दुशिक्ष पड़ने पर उनकी सहायता करेगी। 
इसके अलावा कमी पूरी करने के लिए गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया उनको 


ल्‍्छप 
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मालगुज़ारी से भी एक निर्घारित अंग देगी। यह प्रबंध हर पाँचवें वर्ष 
निर्धारित किया जायगा। यद्यपि हर पाँचते साल गवर्नसेंट आफ़ इन्डिया 
सूबे की बचत को हथियाती रही जिससे सूबों की सरकार को असंतोष रहता 
था और साझे की आमदनी के बठवाना करने में नी इन्दिया की सरकार 
और सूबों वी सरकार में झगड़ा पड़ता था; किन्तु फिर भी बह प्रथा सन्‌ 
१९०४ तक जारा 

सन्‌ १९०४ में छाई कर्जन ने साज्ञा बाँद के झगदे को कम करने के 
लिए यह निशयय किया कि सवा की आमदनी की मई गवनमंट आफ़ 
इन्डिया की आमदनी की महों से विलकुल अलाहदा कर दी जायें। और 
सूवों की सरकारों को अपनी मद्दों पर पूरा अधिकार दे दिया जाय, 


छ, ७, कल हि#4 हि म:३अ 822 थ कमान, “5० /कह इक 2 दाह [० कन»«कन कि 
व जा चाह कर उनका बचत पर काइ हाथ ने लगाव । इस श्घान मा 
किकदे अत च्ध्ध हक ख्न कक ख्थ वह क् 
सूबे की सरकार को संतोध हआ। उनको अपने सहों को किफादन से 
नत्च करने हि हम हज:5 अमन आवचध्यक _ काम अं -क 
तच करने का उत्तजना आर बचन आवचब्यक्र काम चलत्तान का 


आद्या हो गईं। उधर गवनेमेंट आकर इन्डिया का झगड़ा कटा और उसे 
भी अपनी आमदनी की स्थिरता से लाभ हआ । 

सन्‌ १९१२ में लाई हाड्छिज ने सूवों को अपना वजद बनाने का 
निरविष्न अधिकार दे दिया। इसके पहले सूबे के बजट में गवर्नमेंट आफ़ 
इन्द्रिया हस्तक्षेप किया करती थी । इसके अल्गवा सूबों की आमदनी 
के मह पक्के ही नहीं कर दिये गये किन्तु कुछ और भी वड़ा दिये गये। 

सन्‌ १९१९ में माँटेग्यू चेम्सफ़ई सुधार योजना के अनुसार गवर्नमेंट 
आफ़ इन्डिया और सूबे की गवर्नमेंट के आय के साधन विलकुल पृथक्‌ कर 
दिये गये। बहत वाद-विवाद के बाद यद्द निश्चय हुआ कि केन्द्रिक शासन 
के अधिकार में आयात-निर्यात कर ((प४0778) इनकम टैक्स, रियासतों 
से पेशकश रेल, डाकखाने, तार, व्यापक स्टाम्पों, अफ़ीम और नमक से प्राप्त 
कर रहें। ओर सूबों को मालगुज़ारी, सिंचाई, मादक द्रव्यों, जंगलात, 
अदालत की फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और कुछ साधारण महों से प्राप्त 
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आमदनों पर क्ाषिकार रहे। इसके अल्णवा प्रान्तिक सरकार को कुछ शर्तों 
के साथ मद्रे के सुधार के लिए कर्ज लेने का भी अधिकार दे दिया गया। 

सन्‌ १९१०५ की योजना से यथोंचित संतोष व हुआ। इसके दो 
मरुपघ कारण हुए। पहला तो यह कि सुधारों के कारण सूबों का खर्च 
बड़ गया। दूसरा यह कि आमदनी की जो महें सूवों को मिलीं वे 
लचीली और उन्नतिद्यील न थीं। यह दोप केन्द्रिक सरकार की आमदनी 
की मद्दों में न था। इन कठिनाइयों का विचार करके सन्‌ १९३५ के 
सुधारों द्वारा यह ते हुआ कि केन्द्रिक सरकार की कुछ अन्य महों की 
भी आमदनी सूबों की सरकार को दे दी जाय। कृषि के अलावा प्रत्येक 
नूवों से प्राप्त अन्य जायदादों ((४[/797| ए2/प९ 07 #76 85528), 
उत्तराधिकार, बैंकों के स्टाम्प पर कर, जो फेडरल सरकार वसूल करके 
उस सूबे की सरकार को दे देगी। सूते की आमदनी टेक्स (॥700776 (95) 
का भी एक निर्वारित भाग सूबे को दिया जायगा, कारपोरेशन टेक्स 
(दस वर्य तक), नमक. मादक पदार्थ, आवात-निर्यात (47077 
४ए077 2पए05 | फेंडरल सरकार वसूल करके या तो कुल या कुछ सूर्ब॑ 
को दे दिया करेगी। जूट पर कर से किसी सूबे को जो आमदनी होगी 
उसका कम से कम आधा हिस्सा उस सूबे को दे दिया जायगा। इस प्रकार 
सू्वों की आमदनी बढ़ाने की सूरत निकाली गयी है 

जानकारी के लिए केन्द्रिक और प्रान्तिक शासन की आय के साधनों 
पर कुछ अधिक विचार की अवश्यकता है। सुगमता के लिए उन पर पृथक्‌ 
पृथक विचार करना चाहिए। 


कन्द्रिक शासन की आय 


केन्द्रिक सरकार की आय के मुख्य साधनों में सबसे महत्त्व आयात- 
निर्यात कर का है क्योंकि इससे सबसे अधिक आमदनी होती हैं। सिपाही 


दो व 
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बे 


विद्रोह के पहले आयात (37770075) कर ३॥) से ०) सेकड़ा उन सब 
चीज़ों पर जो जलमार्ग से भारत में आती थी, वसूल किया जाता था। 

गदर के बाद यह दुगता कर दिया गया किन्‍्हीं पदार्थों पर चौंग 
भी कर दिया गया। फिर १८ 2॥] प्रतिशत, १८३० में ०] प्रति- 
गत हुआ, और १८८२ में उठा दिया गया । सन्‌ १८८२ से १८५९ ४तक आयात 
पर कर न था। सन्‌ १८९४ में आथिक आवध्यकताओं के कारण वह फिर 
५] सेकड़ा के हिसाब से लगाया गया। किन्तु धीरे घीरे वह सन्‌ १९२२- 
२३ में प्राय: १०) सैकरद़ा और वाज़ झोक़ की चीजों पर ३०) सेकआझ हो 
गया । कुछ चीज़ों में जैस औज्ञार (+3८0॥7270) मीन; आदि पर पन्धह 
से कम भी हैं और कुछ पर तीस से भी अधिक है । निर्यात वस्तुअ 
में से जिन पर कर लगता है मुख्य हे, जुट, चावल, चना और नयाल । 
इस टेक्स से १९३३-३४ से सरकार को ४५ कराई सक्तर लाख को 
आमदनी हुई 

इस्कसटेक्स--यह टेक्स पहले पहल सन्‌ १८६० में विल्सन साहब 
ने पाँच वर्ष के छिए क्रायम किया था ताकि सरकार की गोचनीय आशिक 
दा सेमल जाय। उस समय दो सो रुपये की आमदनी से पाँच सो 
वाले तक पर २) सैकड़ा और उससे अधिक आमदनी पर ४) सेकड़ा 
पड़ता था । 

यह स्मरण रखने योग्य वात है कि उस समय यह टेक्स ज़मीन की 
आमदनी पर भी था और दायमी बन्दोबस्त (27907 5007€- 
706८00) वाले ज़िमींदारों तक को देना पइता था। सन्‌ १८६२ 
में यह पाँच सौ की आमदनी के नीचे लगना बन्द हो गया भर एक साल बाद 
इसकी दर ३) सैकड़ा कर दी गई। सन्‌ १८६५ में यह बन्द हो गया। 
किन्तु आवश्यकता रहने के कारण १९६७ में लसन्‍्स टक्‍स के नाम से सब 
रोज़गार और धन्धों पर टेक्‍स लगाया गया। इसकी विदशेपता यह थी कि 
अब की बार ज़मीन से आमदनी पर टेक्स नहीं रूगाया गया। टेक्स की द 
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भो पेशे से कम रदी गई। इसी तरह इससे उल्ट-फेर होते चले गये और 
जमीन व भामदनी पर भी टंक्स लगने लगा। सन्‌ १८७२ में यह 
टेएर हटा दिया गया और कह दिया गया कि अब वह न लगाया जायगा। 
: ८३७ में यह फ़िर लेसेन्स टेक्स के नाम से चछा। १८७८ में यू० 
प्री०, पंजाब. और उसके बाद वंगालल, मद्रास और बम्बई सूबों में यह फैल 
गया। दिन्न सब नूदाों में एक सा विधान न था। कहीं कम और कहीं 
हा। जमीन से आमदनी, सरकारी नौकर और धन्धेवाले 


हि 
श्डई 
(्त्ना 
च्ज्डे हाँ 
५ 
६५ 


ज़मीन की आमदनी को छोड़ हर प्रकार की आमदनी पर, जो २०००) 
से कम ने हो यह इन्कमटेक्स के नाम से २६३ रु० सैकड़ा की दर से क़ायम 
कर दिया गया। किन्तु यह विधान स्थिर न रहा। आमदनी की रक़म 
और टेक्स के दर में उलट-फेर, और कमी-बेशी होती रही लेकिन वह 
हटाया कभी न गया। सन्‌ १९१६-१७ में इसका नवीन संस्करण हुआ 
क्योंकि यूरोपीय महायुद्ध के कारण धन की बड़ी ही आवश्यकता पड़ गई। 
अबकी बार ० ० ०) से कम आमदनी पर तो टेक््स न छूगा, किन्तु उसके 
ऊपर, आमदनी की बढ़ती के साथ क्रमशः टेक्‍्स का रेट भी बढ़ा 
दिया गया। यही नहीं पचास हज़ार रुपये साल से ऊपर की आमदनी 
पर इसके अछावा सुपर टेक्स' के नाम से और टेक्स बढ़ा दिया गया। 
सन्‌ १९२२ में इनकम टेक्‍्स की दर २३) सैकड़े से क्रमशः १०) सैकड़ा, और 
सुपर टैक्‍स की दर ३८) सेकड़ा तक हो गया। व्यापार करनेवालों को 
विश्येषतः यह टेक्‍्स बहुत खलता है। इससे सन्‌ १९३४-३५ में १७ करोड़ 
२५ लाख आमदनी गवर्नमेंट की हुई। 

ससक का कर--यह टेकक्‍्स क्लाइव के समय में बंगाल, बिहार 
और उड़ीसा की दीवानी के साथ कम्पनी को मिला। पहले नमक 
बनाने का ठेका सरकार के हाथ में था। सन्‌ १८६९ से १८७७ तक इस 
टेक्स का दर ३६ रुपये से लेकर कुछ आनों तक देश के विभिन्न स्थानों में 
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जा 


। कुछ परिवर्तनों के बाद सन्‌ १८८० में इसका दर २) मन हो गया । 
चूँकि नमक का इस्तेमाल ग़रीब और जानवर भी करते है अतागव पब्छिक 
के नेताओं ने उसको और घटवाने का प्रयत्न क्रिय्रा। सन 2९०० में यह 


ड़ 
का 


लि 


4 ् रू० मन हो गया। 2९२४ में नर रू एरह गया; सम्टेव्रर £*च्व्स 
नमक कर श॥८) है इसके अतिरिक्‍तर विदेश से आने वाले ननक पर 
मन टंक्प अधिक लगता ह। सन्‌ १९६०-३६ में सरकार को आठ 
करोड नेहतचर लाख रुपया मिला 


अफ़ीम--अकीम का प्रयोग भारत, चीन 


दि | + 
डा 
लि | 
+| 
नम 
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से हो रहा है। सन्‌ १३०७ तक अफ्रीम पैद्या करने और बनाने का उेका 
कम्पनी की सरकार दिया करती थी। किले उसके बाद से अफीम बनाने 


का काम कम्पनी ने अपने हाथ में ले लिया! तव से पोस्ता की खेती का 
नियंत्रण और अफीम बनाना सरकार ख्वबं करती है। अर्फ़ाम प्रायः विद्वार, 
यू० पी० और राजपूताने में अधिकतर पैदा होती हैं। इसके प्रवन्ध के 
लिए पटना और गाज़ीपूर में मुख्य दफ़्तर क़ायम किये गये। सन्‌ १८०० 
में एक पेटी (१४० पौंड की) के तैयार करने में सरकार का २८०) खर्चे 
होता था जो १९०३ में ५००) हो गया । यह पेटियाँ प्रायः चीन भेजने 
के लिए तैयार होती हें। कुछ देश में खर्च के छिए रख की जाती हूं। 
अफीम से सरकार को सन्‌ १८८१ में छः करोड़ आमदनी हुई। सन्‌ १९०३ 
में वह गिरकर ३४ करोड़ और सन्‌ १९३० में २ करोड़ पेतीस छाख, सन्‌ 
१९३३-३४ में १ करोइड ०९ लाख हो गई। इस बात का बहुत दिनों 
तक आन्दोलन होता रहा कि सरकार चीनियों को अफ़ीमची वना रही 
है, चीन ने भी सुधार करता आवश्यक समझा। सन्‌ १९२६ से प्रतिवर्ष 
दसवाँ हिस्सा कम हो रहा है। इस हिसाब से सन्‌ १९३७० में अफ़ीम का 
बाहर भेजना बन्द हो जाना चाहिए। सर्फ़ देश के खर्चे और दवा दारू के 
लिए आवश्यकतानुसार कुछ रोज़गार रह जायगा। अफ्रीम से आमदनी 
नाममात्र को रह जायगी। 
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डाकाबामा और तार--झकखाने का आरम्भ सन्‌ १८३७ 
ये जता फिल्तु सन १८५४ से इसकी बाक़ायदा वृद्धि होने लमी। सन्‌ 


ह 


:.:५ ५ ने तार का भी आरम्भ हुआ और तब से बराबर उन्नति होती 
उडी । किल्नू इन विभागों में खर्च बढ़ता गया और छाभ के बदले नुकसान 
ही अधिक होता रहा। इन दोनों से सन्‌ १९०२-३ में सिरे ५ लाख का 
फायदा हा; सन १६३३-३४ में इनसे ५ छाख के लगभग घाटा हुआ। 
किन्तु इनकी वृद्धि होती रही जिससे देश को आथिक और अन्य प्रकार के 
अनेक छाभ हुए। अतएव इनके घाटे से इनके द्वारा प्राप्त कछाभ का अनु- 
मान नहीं किया जा सकता। तथापि नक़द फ़ायदे की दृष्टि से इन विभागों 
पर अभी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नगण्य हें। 
रेल--रेल का आरम्भ सन्‌ १८४८ से हुआ। चूँकि रेलों के निकालने 
में खे बहुत पड़ता और सरकार के पास घन की कमी थी अतएव उसने 
विलछायन की कम्पनियों को ठेका दे दिया कि वे अपना धन छूगा कर, जिस 
पर सरकार उनको ५॥ सैकड़ा सूद देगी, रेलें खोलें। सरकार ने ज़मीन 
मुफ़्त में दी। रेलों से पहले यथथेप्ट छाभ न हुआ अतएव आय-व्यय पर 
गहरा निरीक्षण करने पर भी सूद की कमी पूरी करने के लिए सरकार को 
भारी रक़म अपनी गाँठ से देती पड़ती थी।सन्‌ १८७० से सरकार 
को स्वयं अपनी रेलें निकालने की सुझी | इसके लिए भी पहले कर्ज लेने की 
आवश्यकता पड़ी। किस्तू उन्नति बड़ी ही सुस्त दिखाई पड़ी इसलिए 
सन्‌ १८७९ से सरकार ने संस्थाओं के साथ साझा करके रेलें खुलवाने 
की प्रथा निकाली। सन्‌ १८८९ से सरकार ने अधिक प्रयत्न करने की 
चेप्टा की। इसके अल्यवा पुरानी कम्पनी का ठेका ख़तम होने पर सरकार 
ने उनको स्वयं अपने अधिकार में छेते की नीति निकाली । (सन्‌ १९३०) 
तक ४०,००० हजार मील तक रेल की सड़कें फेल गयीं। और 
जितनी पुरानी ठेकेवाली कम्पनियाँ थीं वे सरकार के अधिकार में हो गई। 
इस समय भारत सरकार का संगठन संसार के सबसे बड़े रेलवे संगठनों सें 
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के. 


गिना जाता हे और भविष्य में इससे उत्तरोत्तर छाभ की संभावना हैं। 
रेलों पर लगभग ८०० करोड़ रुपया लगा हुआ है । 

सबसे पहले सन्‌ १९०६ में सरकार को रेलों से थोड़ा सा छाम हुआ | 
यद्यपि १९०८-५९ में कुछ घाटा रहा किन्तु उसके बाद काम होता रहा । 
सन्‌ १९३० में सरकार को रेलों से सवा छः करोड़ फ़ायदा हुआ। १* 
के पदचात्‌ फिर नुक़सान होने लगा। सन्‌ ३३-३४ में न लछाभ ही हुआ 
और न नुकसान ही। यह आन्दोलन हो रहा है कि सरकार रेलवे का 
व्यापारिक ढंग से संगठन और संचाहून करने ताकि व्यय घटे, व्यर्थ 
नुकसान न हो और आय बढ़ाते का प्रयत्न हो। जत् ऐसा प्रवन्ध हो 
जायगा तव अवश्य लाभ होगा । 

टकसारूू---यों तो सन्‌ १६७१ में बम्बई में कम्पती ते सिक्का डालना 
गुरू किया किन्तु सारे ब्रिटिश इण्डिया के किए एक से सिक्के ढालने की 
प्रथा सन्‌ १८३५ से चलछी। सिक्‍तकों के डालने और चलाने से सरकार 
को सन्‌ १९३० में तीन करोड़ छः: छाख, सन्‌ ३४-३५ में १ करोड़ २९ 
लाख का फ़ायदा हुआ। 

रजवाड़ों से कर--यबह कर कुछ रजवाड़ों को खुद फ़ौज रखने के 
बदले सरकार को फ़ोज के लिए आपस की छातें के अनुकूल देना पड़ता 
है। इस मह् से सरकार को सन्‌ १९३३-३४ में कुछ चौरासी लाख 


मिला। इसके बढ़ने की अधिक संभावना इस समय नहीं है। 


र 
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केन्द्रिक शासन का व्यय 


फ़ोज--केन्द्रिक शासन का सबसे बच्चा खचे फ़ौज पर होता हैँ । 
ऊपर लिखा जा चुका हैं कि सन्‌ १८६० के पहले सरकार की आमदनी 
का आधा हिस्सा फ़ौज और पुलिस पर ख़्चे हो जाता था। इस ख़च्चे के 


घटाने का प्रयत्न भी किया गया। किन्तु अनेक युद्धों, युद्ध विद्या और 


भारतीय शासन विकास 


इस्त्ों में यरिविर्दनों के कारण सफछता न हुई। उलटे ख़्चे वढ़ता गया। 
६ में १७ करोड ४० छाख से, १९०४ में ३२० करोड़ २० छाख 
वृरोरीय मह्गायुद्ध के कारण ६६ करोड़ हो गया। बड़े प्रयत्न करने 
में सन 2५२० में ५५ करोड़ और अब रूगभग ५० करोड़ हे ।* 
कर्ज का सद--ऊपर लिखा जा चुका है कि १८६० में सरकार पर 
३० करोड कर्ज था। युद्धों के कारण एवं रेलों, नहरों आदि के निकालने 
के कारण यह कर्ज बढ़ते बढ़ते सन्‌ १९२९ तक १०७४ करोड़ तथा 
३०७ करोड़ हो गया। इसमे से १७१ करोड़ तो ऐसे हें 


सारांद्य यह कि भारत की सरकार को बारह करोड़ चौदह छाख रुपया 
केवल सूद में ही देना पड़ता है। इस कर्ज से उऋण होने के कोई लक्षण 
अभी तक दिखायी नहीं पड़ते। 

शातन का अन्य खंचें--केन्द्रिक सरकार पाँच छोटे सूबों का प्रबन्ध 
करती है। ये हें पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त*, ब्रिटिश बलचिस्तान, अजमेर- 
मारवाद, देहली सवा और अन्दमन द्वीप। इसके अलावा राजनेतिक 
विभाग (0728४ 27० ?०070ं८व 72८0०77776८0705), खोज 
(२९५८४४८१), खेचर ((एा ह09707) और वायुमण्डल विभाग 
(%[८६८०४००४५), आदि अनेक विभाग उसके ज़िम्मे हैं। इन सब पर 
सन्‌ १९३४-३५ में १२३ करोड़ रुपये से अधिक खर्चे हुआ। इनके अलावा 
पन्‍्णनों और मालगुज़ारी वसूल करने के प्रवन्ध पर भी सन्‌ १९३० में 
११ करोड़ १५ लाख ख़्चे हुआ। 


। इसका विस्तृत वर्णव सेना विभाग के अध्याय में देखिए । 


* अब अलाहदा सुबा हो गया हैँ। किन्तु इसका खर्चे इसकी आसदनी 
से पूरा नहीं होता अतएव भारत की सरकार को कमी पूरी करनी पड़ती है। 


अर श्ष 
सेठ का आव-ब्यय आर व्रजट ४ 


प्रान्तिक सरकार। का आमठनी 


जमीन से साल्गजारी--प्राल्लीय सरकार की आमदनी का सबसे 
बढ़ा साधन जमीन से मालगजारी हेँ। इसके द्वाना यु न 
अधिक 3४6 करोड़ और आसाम की सत्र से कम १ करोई आमदनी 
हैं। सी० पी० की २ कराइ प्ताीस छाख, जिद्दार की £ करोड़ ३६ 
लाख है। ऊपर लिखा जा चुका है कि सूत्रों को जमीन की मालगज़ारी 
का प्रवनच्ध अब सूबे की व्यवस्थापिक सभा के हाथ में कुछ बझतोंक 
साथ दे दिया गया है। किसानों क्रो गरीबी ओर जमीन की कमज्ञोरी 
के कारण गान बहाने के खिलाफ़ तो पब्लिक है ही सरकार भी 
द्वित्रकिचाती है। फलतलः: इस मह सें अभी अधिक फैलने की गजायह 
नहीं दिखाई पहती है। बन्दोवस्त की मियाद भी अब लम्बा कर ही गई 
है और लगान बढ़ाने की अन्तिम हद भी निब्चित होने लगी 

मादक वस्तुओं से आय--मादक द्र॒व्यों के पंद्दा करते अथवा उन 
के बेचने का ठेका देने से भी सरकार को छाभ होता है। घराब, गांजा, 
भनाँग. चरस आदि इसी विधान से नियंत्रित हैं। अभी तक तमाख की गणना 
इसके अन्तर्गत नहीं हें। यद्यपि सन्‌ १९६३० में इस ओर बाज सूत्रों की 
सरकार का ध्यान गया हैं। सन्‌ १५९३० में इस मंद से मद्रास को साढ़े 
पाँच करोड़ का लाभ हुआ: जो सब सूबों से अधिक दे, यू० पी० को ; 
करोड़ ३७ लाख, सीं० पी० को £ करोड २८ छाख और बिहार को 
१ करोड ९११ लाख फ़ायदा हआ। मादक वस्तुओं के निषेध के छिए 
में अनेक प्रकार के आन्दोलन हो रहे है। व्यवस्थापिका सनाएँ भी कह रही 
हैं कि सरकार को ऐसी नीति बरतना चाहिए कि जिससे मादक वस्तुओं 
का प्रचार यदि एक दम रूक न सके तो कम तो अवध्य ही हो जाय। इस- 
लिए यह कहना कठिन है कि इन चीज्ञों से आगे चल कर सरकार की आम 
दनी बढ़ सकेगी अथवा नहीं। 
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भारतीय शासन विकास 
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स्टान्प फ़ोभ--अदवाहतों में जो मृक़दसे दायर होते हैं अथवा रजि- 
| होती हे, या दस्तावेज लिखे जाते या रसीद दी जाती है उनके 
६ भा सगझार को फ़ीस मिलती है। इस मह से जिस सूबे में जितना व्या- 

मकदमे बाजी या लेन देन होता है उसे उतना ही छाभ होता 
सन्‌ १०३० में बंगाल सूबे की आमदनी ४ करोड़ ६२ राख इस मदद से 
रही, य०> पी० की एक करोड़ उनच्नासी छाख, सी० पी० को मसिफ़ 
पचहनर लाख ओर विहार को १ करोड़ १२ लाख का फ़ायदा हुआ | 

सिचाई--नहरों, बड़े तलाबों के द्वारा गवर्नेमेन्ट ने सिचाई का 
क्षेत्र बहुत बढ़ा दिया हैँ। सरकारी साधनों द्वारा दो करोड़ दस लाख 
एकड़ जमीन सींची जाती है। पानी लेने के लिए पानी लेनेवाले को मह- 
सूल देना पड़ता है। जिस सूबे में जितना अच्छा और अधिक प्रव॒न्ध है 
उसको उतना ही लाभ होता है। कहीं कही--जैसे वर्मा, सिध और मद्रास 
में सिचाई का महसूल अलग न छेकर लगान में ही शामिल कर लेते हें 
इस मह से पंजाब की आय सब से अधिक हैं। सन्‌ १९३० में उसे ४ 
करोड़ बू० पी० को एक करोद् ५ छात्र; विद्वार को १८ छाख और सी 
पी० को सबसे कम कुल २ लाख लाभ रहा। 

जंगलात--जंगलों में लकड़ी, लाख आदि अनेक प्रकार की वस्लुएँ 
पैदा होती है जिनसे सरकार को लाभ होता है। इस साधन से वरमा में 
एक करोड़ छिहत्तर लाख, यू० पी० को ५९ छाख, सी० पी० को ५८ 
लाख लाभ होता हैं। विहार को केवल ११ राख मिलता है जो सव 
सूबों से कम है। 

इसके अलावा वाज्ञ जगहों पर विनोद के साधनों जैसे थियेटर 
सिनेमा, घुड़दौड़ आदि पर भी कर लिया जाता है किन्तु इससे इतना 


#०(+० 


इसमें रबर की रायल्टी गवर्नेमेंट आफ़ इन्डिया वसूल करती है। 


पत्ती, इमारतों, चद्ढी आईँः 
चका हें कि सन्‌ १९६ ४ के एक्ट ने प्रान्तिक सरकारों को फंडरल 
शासन को आय मे जे साधन दिला दिग्ने , 
का कर; हुए्डी, चेक, वीमा आदि से प्राप्त फीस, सत्र में आयात भोर 
मुसाफिरों से या रेल के किराये से प्राप्त कर केन्द्रिक सरकार वसूल 
करके सूबे को दे देगी । इसो प्रकार आमदरी। के कर ([700776 (&5) 
का कुछ हिस्सा देगी। भारत में आते बाड़े माल की चर्बी, मादक 
पदार्थों एवं मादक मिश्रित वस्त॒ओं से प्राप्त ऋर, एवं नमक के महसूल् 
को या तो पूरी तौर पर या उसका कुछ निद्धिवत भाग सूबे को मिला 
करेगा । जूट पेदा करने वाले सूबे को जूद-निर्यात कर का आधा था 
उससे अधिक भाग दें दिया जाबगा । कुछ नये सूबे जेसे आमसाम, उद्देसा 
सिन्ध और परश्चिमोतर प्रान्त अपर्न आब से भर्ती भाँति नहीं गज़ारा 
कर सकते । अतएवं उनको केन्द्रिक सरकार निर्दिष्ट आशिक सहायता 
देगी। पश्चिमोत्तर प्रान्‍्त को इस प्रकार एक कराइ रूपया वापक 
मिलता है । 


प्रान्तिक सरकार का व्यय 


सन्‌ १९१९ के सुधारों के अनुसार प्रान्तिक सरकार का व्यय दो 
भागों में विभक्न किया जाता था। एक तो बह है जो गवर्नर के ही अधीन 
था और जिसे रक्षित (हि८४८४८वं) विषय कहते हैं। दूसरे के अल्तसत 
वे विभाग थे जो मिनिस्टरों के द्वारा निरीक्षण किये जाते हें। उनको 


है 
ब् 
का 


हस्तान्तरित (/५9787८7720) कहते थे। किन्तु १९३५ के सुबारों ने 
इस भेद को हटा दिया क्योंकि अब कोई विषय रक्षित नहीं रहेगा। 
एक तरह से फिर भी दो विभाग किये जा सकते हैं। एक विभाग के 


कफ 


हक भारतीय भासन विकास 


श 
पध्नपा फ्ा 


पत्तर्गद व नहें है जिनका खर्च सूबे को देना अनिवार्थ है जेसे सरकारी 


ज 


ध 


नोडरों का वेतन, पेन्शन आदि | दूसरे विभाग में वे महदें हे जिन पर व्यय 
करने के लिए व्यवस्थापिका सभा की अनुमति आवश्यक हैँ । सब का 
खर्च साधारणतः निम्न सूचित विषयों पर होता है । 

जमीन कर (/.3700 7८ए८०ए८) और साधारण झासन--इन 
पर अधिक रक़म खच्े होती है। सन्‌ १९३० में इस मह में सब से 
अधिक खर्च वम्बई का दो करोड़ ९५ लाख था। इसके बाद मद्रास का । 
यू० पी० में दो करोड़ सेतीस छाख, सी० पी० में १ करोड़ तीन छाख 
और विहार में १ करोड़ २ लाख खर्चे हुआ। 

पुलिस --इस विभाग पर भी अच्छी रक़म खर्च होती है। सन्‌ तीस में 
इस मह्द में बंगाल में सबसे अधिक २ करोड़ इकहत्तर लाख रुपया खर्च 
हआ। यू० पी० में १ करोड़ ७१ छाख, सी० पी० में सिर्फ़ ६९ छाख 
खत्र हुआ! 

न्याय और जेल विभाग भी खर्च का भारी द्वार है। इस पर भी बंगाल 
में १ करोड ४९ छाख, सी० पी० में ४४ लाख और बिद्वार में ६२ लाख 
का व्यय हुआ। 

क़ज्ञे, पेन्शेत आदि--इन मद्दों पर कुल मिला कर बहुत भारी रकम 
खर्च होती हैं। इन महों में वम्बई में ४ करोड़ अद्वावन लाख, यू० पी० में 
३ करोड़ २९ लाख, पंजाव में २ करोड़ २० लाख और सी० पी० में एक 
करोड़ छः लाख | 

शिक्षा विभाग--हस्तान्तरित विषयों में शिक्षा सबसे मुख्य है। 
इसके लिए सन्‌ १९३० में मद्रास ने २५७ छाख, यू० पी० ने १९१, पंजाब 
ने १६७, विहार ने 2८९ और सी ० पी० ने ५७ लाख खर्च किये। सब सूबों 
में मिला कर १,२०७ लाख रुपया १९३० में खर्च हुआ। 

निर्माण विभाग--ध्मारतों, सड़कों, नहरों आदि पर कुछ मिला 
कर सन्‌ १९३० में १७९ राख व्यय हुआ। इसमें भी मद्रास ने सबसे अधिक 
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अर्थात्‌ २१३ लाख, यू? पी० ने ४९ लाख, पंजाब ने १६६ छाख, बिहार 
ने ०३ छाख और सी० पी० ने ८३ छाख व्यय किया । 
चिकित्सा और स्वास्थ्य--सव सूब्ों में मिल्रा कर इसमें सन्‌ १०३० 

६८८ लाख व्यय हुआ। इसमें भी मद्रास ने सबसे अधिक व्यय क्रिया 
यू० पी० ने ६६ लाख, पंजाब ने ८१, विहार ने ४७२ और सी० पी ने 
२२ लाख व्यय किया। यह स्मरण रखना चाहिए कि सन्‌ १५२० और 
१९३० के बीच में इस मह में १९० लाख रूपये का खर्चे बढ़ गया जिससे 
स्पप्ट हैं कि इस ओर सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया हे 

उपर्युक्त महों के अछावा अन्य जितने विभाग हैं उन पर सन्‌ १९३० 
सें सब सूवों में मिलाकर ८५७ लाख खर्च हआ है । मद्रास ने सबसे 
अधिक, यू० पी० ने ८२, पंजाब ने १२५०, बिहार से ७४ और सकीर पी> 
ने ४६ लाख रूपया व्यय किया है । 

बजट---यह स्पष्ट है कि शासन के लिए प्रचुर घन की आवध्यकता 
है। सरकार की आमदनी और खर्च की कुछ मर्द तो निश्चित हें किल्‍सु 
उनमें भी घटाने बढ़ाने के प्रइत उठा करते हैं। इसके अछावा बढ़ते हुए 
गासन के लिए अधिकाधिक धन की आवध्यकता पहली रहती हे जिसको 
प्राप्त करने के साधन भी इुंढ़ते पढ़ते हे। इस प्रकार की जितनी समस्याएँ 
हें उनका प्रति वर्ष मंत्रिवर्ग आपस में मिलकर विचार करते हे। वे लोग 
आमदनी में से पहले तो जो धन केन्द्रिक सरकार को मिलना चाहिए 
उसे अलाहदा कर देते हें। इसके बाद अन्य विययों के खच को निकालते 
हैं। प्रायः आपस में उनमें समझौता हो जाता हैं। यदि कभी कुछ अद्चन 
रह गई तो गवर्नर निर्णय कर देता हैं। 

आपमस में निर्णय हो जाने पर उसके अनुसार आयजव्यय का चिट्ठा 
तेयार किया जाता है। यदि किसी प्रकार के नये खर्च का प्रस्ताव होता 
है तो वह व्यवस्थापिका द्वारा चुनी हुई स्थायी अर्थ समिति 
(जक्गातीत।ए #ि/0शआाएट (0०॥7शाध८८) के पास परामर्न के लिए 
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भेज दिया जाता ह | इस समिति को कई वर्ष के लिये व्यवस्थापिका सभा 
काने सहमणए में से चने लेती हे। केन्द्रिक समिति में १४ सदस्य हं। 
“7 «» रत को छोद्द कर प्राय हर सूबे की व्यवस्थापिका सभाओं ने 
“एसी समितलियाँ निर्वाचित कर की हें। ये समितियाँ कार्यकारिणी और 
मत्रियों द्वारा क्रिये गग्ने नये खर्च के प्रस्ताओं पर विचार करके परामर्श 
देगी द्॒. यद्यात्रि उनकी राय मानता अनिवार्य नहीं किन्तु प्रायः वह 
मात को जाती हैं । उसके अनुसार आय-ब्यय के चिटके में यथोचित 
सुधार कर दिया जाता है। 

यह चिट्ठी मार्च में अर्थ मेम्बर (779706 >९४7067४) व्यवस्था- 
पिक्रा सभा के सम्मुख पेश करते हुए एक स्पीच देता है जिसमें ,वापिक 
आय-व्यय की आलोचता और उन कारणों एवं सिद्धान्तों की विवेचना 
होती है जिनके आधार पर चिटटठे में खर्चे या आमदनी के साधन बढ़ाने 
के प्रस्ताव किये गये हें। यह वक्‍तव्य प्रायः बड़े महत्त्व का होता है। 
इसी को “बजद स्पीच कद्नलते हू । 

अर्थ मेम्बर के वक्तव्य के पच्चाव व्यवस्थापिका सभा में साधारण 
बहस होती हे। सदस्य लोग जासन और आथिक तीति की आलोचना 
और सरकारी दल उसका समर्थन करता है। इस अवसर पर कोई विशेष 
प्रस्ताव नहीं किये जाते। इस के पहचात्‌ निश्चित दिनों में आय-व्यय 
की मह अलाहदा अलाहदा अथे मंत्री व्यवस्थापिका सभा की स्वीकृति के 
लिए पेश करता है । ये महें केवल वे ही हे जिन पर कि व्यवस्थापिका 
सभा को वोटठ करने का अधिकार है। जिन पर उसे वोट देने का 
अधिकार ही नहीं वे मह यों ही स्वीकृत मान लिये जाते हे। हाँ, गवर्नर 
जनरल को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो वोट न देने वाले 
विपयों पर भी आलोचना की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार की 
अनुमत्ति वह प्रायः दे देता है। इसके अलावा भी सदस्य लोग इन महों 
में, जिन पर कि वे वोट दें सकते है, और जिनका सम्बन्ध वोट न देने 
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वाले विषयों से हे. कमी कर देने का प्रस्ताव करके उन यर आलोचना 
करने का अवसर निकाल लेते हें। यदि सत्र मद्गों पर बहल की जाय 
तो सम्भव है कि महीनों में भी बहस समाप्त न हो सके अताग्व अर्थ मंत्री 
व्यवस्थापिका सभा के विभिन्न दलों के नेताओं से पूछ छलेता है कि वे 
क्रिन किन विषयों पर बहस करना चाहते हे। इन्ही विधयों पर सभा 
में बहस होती है। अन्य सब बिना बहस के ही स्वीकृत हो जाते है ! 

यदि सरकार द्वारा किए प्रस्ताव व्यवस्थायिका सभा में स्वीकृत हो रखे 
तब तो कोई कठिनाई नहीं रहती। किल्तू छदि किसी प्रस्ताव के विरुद्ध 
व्यवस्थापिका सभा में बहुमत हो गया तब या तो अर्थ मंत्री या अन्य मंत्री 
उसको मान ले। यदि वे न मानें तब वे गवर्नर जनरल या गवर्नर से अपनी 
स्वीकृति देने की प्रार्थना करते हे। यदि गवरनेर जनरल था गवर्नर उचित 
समझता है तो वह अपनी स्वीकृति दे देता है और वह था वे मइ 'भी मंजूर 


ब्ब 
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समझ लिये जाते हूँ। व्यवस्थापिक्रा सभाओं को उसकी सूचना दें दी 
जाती है। 

इस प्रकार बजट पास होने पर उसके अनुसार काम होने लगता है। 
यदि किसी मह में किसी कारण कमी पड़ गई तो उसके पूरे करने के लिए 
उचित अवसर पर अर्थ मंत्री या मंत्री व्यवस्थापिका सभा से स्वीकृति 
माँग लेता है। यह प्रायः उसे मिल्त जाती है। ते मिलने पर गवर्नर 
की स्वीकृति की आवश्यकता हो सकती है। 

केन्द्रिक सरकार में दो सभाएँ है एक | €षा४ ४० _१६६८४०१४०७ 
और दूसरी (०फाटा! छा 5००. यद्यपि आय-नव्यय का चिट्ठा 
काउन्सिल आफ़ स्टेट के सम्मुख भी उपस्थित किया जाता है भौर 
दोनों सभाओं में स्वीकृति क्र प्रस्तावों का पास होना आदब्यक्त 
किल्तु बजट के मद्टों पर खंचे करने की आज्ञा 7.2९४४7५ 
2035८॥70[ए सेही माँगी जाती हैं और बिना उसकी आज्ञा के बजट 
स्वीकृत नहीं समझा जाता। यदि दोनों सभाओं में गहरा मतभेद हो तो 
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कर अश्क ५ दै # “20677 6 हद ह॥ नि कक 7५ अर ५, 
दोनों की संयब्भ बैठक की आवध्यकता हों सकती है। किन्तु ऐसी 
पड़ी नहीं। (0घा0८ा। ०४ 5:20 प्राय: कुछ वाद 
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बक्राद के बाद बजद पास करे देती है। यदि ८हा847ए८ 
+5इटथा[ए ने बजट अस्वीकृत किया तो जेंसा लिखा जा चुका है 

गवर्नर जनरल उसे अपने विशेष अधिकार से स्वीकृत कर देता 
है। ऐसा करने में उसे एक सार्टिफिकरेट देना पड़ता है 


छठवाँ अध्याय 
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भारतवर्ष से विद्याल देश के गासन के लिये बढ़े भारी शासन यंत्र 
की आवश्यकता स्वयं सिद्ध हें। शासन का कर्तव्य केवल शान्ति रखना 
और न्याय करना ही नहीं वरन्‌ उसकी आर्थिक, मानसिक और सामा- 
जिक उन्नति के भी साधन उपस्थित करना है। अतःरव धीरे धीरे शासन के 
कर्तव्यों के साथ उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता गया और बढ़ता जा रहा ह#। 
भारत का शासन इन्हीं कारणों से बहुत बढ़ गया है। यह यंत्र यद्यपि आदर्श 
न हो किल्तु ब्रिटिय रचना चातुरी के कारण अदभत ही नहीं वरन सुसंग- 
ठित और सुव्यवस्थित भी हें। 

पिछले अध्यायों के पढ़ने से यह स्पष्ट हो गया होंगा कि भारत का शासन 
मुख्यतया केन्द्र और प्रान्तों से होता है। केन्द्रिक सरकार अपने कार्यों 
का सम्पादन अपने शासन यंत्र से करती है और प्रान्तिक सरकार अपने | 
यद्यपि केन्द्रिक सरकार ने अपने बहुत से कर्तव्य और अधिकार अब स्थानिक 
सरकार को दे दिये है तथापि उसका कार्यक्षेत्र तो पहले ही का सा विस्तत 
हैं और उसके आधुनिक कर्तव्य अब भी बहुत हें। दोनों शासनों के संग- 
ठन को समझने के छिए उचित ह क्रि दोनों का वर्णन अलाहदा अलाहदा 
किया जाय। 
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प्रमख विभाग आठ हैं--सेना“, पोलिटिकल, अर्थ, क़ानून, व्यापार, 
शजक्षा, स्वदेश | 700०), और उद्योग धंधा। इनमें से प्राय: प्रत्येक 
विभाग का मख्यात्रीथ एक मेम्बर' होता है जो गवर्नर जनरल की 
कार्यक्षानिणी समिति का सदस्य होता है। चूँकि पोलिटिकल विभाग का 
सञ्चालन गवर्नर जनरल स्वयं करता है अतएव कार्यकारिणी सभा के 
सदस्यों की संख्या सात रह जाती है। इनमें से प्रत्येक विभाग के कार्य- 
सब््चालन के लिये अनेक उप विभाग और अफ़सर होते हें।॥ 

(१) पोलिटिकल विभाग--इंस विभाग का मुख्य कर्तव्य है कि यह 
भारत की सरकार का देशी एवं एशिया के कुछ अन्य राज्यों के साथ 
सम्बन्ध का निरीक्षण करे। इस हैसियत से इसका कायें क्षेत्र अफ्रीका के तट 
से स्थाम और आस्ट्रेलिया तक फैला हैं। इस विभाग का मुख्याधीश गवर्नर 
जनरल हूं जिसकी सहायता एवं उपविभागों के कामों का विभाजन और 
संग्रोजन करने के लिए दो पोलिटिकल सेक्रेटरी होते हैं। एक तो सीमाओं 
से संबन्ध रखने वाले विषयों के लिये (707227 &$८८४८७४ए) और 
दूसरा देशी रियासतों के मामलों के लिए (20॥00८%| 8८८४६८५४ए), तीन 
डिप्टी सेक्रेटरी, एक अन्डर सेक्रेटरी, एक मुख्य सैनिक मंत्री ()॥]६7ए 
-»0५४८४-॥-(४९), तीन असिस्‍्टेन्ट सेक्रेटरी, एक 5847 ()९८४ 
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* सेना विभाग का वर्णन सातवें अध्याय में देखिये । 

[ अब १९३५ के एक्ट से कार्यकारिणी समिति का रूप बदल 
जायगा। हस्तान्तरित विषयों का तो गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता 
से जिनकी संख्या अधिक से अधिक दत्त होगी, और रक्षित विषयों का 
तीन सचिवों ((0७75४८!|043) के द्वारा शासन करेगा। 


# व रा क्ररि 
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न 


ओर बारह सुपरिन्टेबस्ट होते 
का निर्दिप्ट उपविभाग होता 
हे । गवर्नर जनरल प्राय: अपने सेक्रेटरियों के परामर्थ से अपना निर्णय 
करता है । 

उपर्यक्त विभाग में र्थासतों में निबकक्‍्त किः हा, ऑन्सल, रेज्ञोदेल्ट 
पोलिटिकल एजेन्ट, चीफ़ कमिइनर आदि अपने अपने क्षेत्र की कार्ववाह्ियों 
की सूचना, रिपोर्ट, आदि भेजते और उससे परामर्ण लेते रहते हैं! उनके 


क् पक 


बीच [का ५ + के 5, क् 
कामों का निरीक्षण और संचालन इसी विनाश के द्वारा होता हूँ। देशी 


के 


स्थासतों के अलावा इस विभाग के निमंत्रण में गिलजित, फ़ानस की 
खाड़ी के पोलिटिकल एजेल्ट, खुरासान और सीस्तान, एवं क्राझग्र के 
कान्सल जनरल आदि भी हें। इस प्रकार छगभग १९ साज़-प्रतिनिद्दि 
और उनके सहयोगियों एवं दफ़्तरों के अमले पोलिटिकल विभाग के अधीन 
हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान. अजमेस-मेरवाज्ा एवं कुर्म आदि का 
शासन इसी विभाग की निरीक्षगता में हें। 

स्वदेश विभाग ([70776 [22८97.)--इसका अधिपति होम मेम्बर 
है। इसका दफ़्तर भी बड़ा है। जिसमें एक तो मुख्य और दो अन्य उप- 
विभाग हैं। मख्य विभाग में एक सक्रेटरी, एक संयक्त सक्रेटरी, एक डिप्टी 
सक्रेटरी और एक अभिस्टेन्ट सक्रेटरी; एक स्‍>हट0# छा व- 
[2[॥9८०८८, एक )6ल0+ छत [707709007 और एक (5005. 
इशाशं060 06 क्‍200फशटा)ए होता हैं। अच्तिम तीन अफ़सरों के 
साथ भी इडिप्टी और असिस्‍्टेन्ट होते हें। दफ्तर के कर्मचारियों के 
कार्य संतरक्न के छिए सात सुपरिस्टेन्डेल्ट होते हें। दूसरा उपविभाग 
हैं ?प0॥९८ 5टाए्ंटट (07ं5४070 जिसमें एक चेबरमेन और 
चार सदस्य हैं । तीसरा उपविभाग हे रिय007 (0770८ जिसमें 
एक कमिहनर, एक डिप्टी सेक्रेटरी, एक अमिस्टेन्ट सक्रेटरी और दो 


के ब्प्दय 
सृपरिल्टेन्देल्ट हूं । 
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ड्रीम डिपार्टमेंट के अन्तर्गत हैं | व्ता॥ (जा 36जत्ट, 
पूलिस, जेल, न्याय आदि जो सूबों की सरकारों के अधिकार के अन्तर्गत 
नहीं ह। ध्सके द्वारा ही नये कानूनों का निर्माण एवं क़ानूनों में परिवर्तन 
का प्रस्ताव किया जाता है। भारत के आन्तरिक शासन की देख-रेख यह 
स्थूल रूप से किया करता है। सरकारी शासन और नीति सम्बन्धी 
यूचनाएँ एवं रिपोट इसी विभाग में तैयार होती हैं। 

अर्थ विभाग--क्रेन्द्रक सरकार के आय-व्यय का निरीक्षण एवं 
सिक्‍कों का नियंत्रण यही विभाग करता है। यही उसका बजट तैयार 
करता है। इस विभाग की प्रौढ़ता और कुशछूता पर आथिक प्रबन्ध और 
स्थिरता निर्भर हैं। जब बजट बना कर अर्थ मेम्बर व्यवस्थापिका सभा 
के सम्मुख पेज करता है तब सभा में प्रइनों की झड़ी रूग जाती है। यदि 
कर आदि घटाने या बढ़ाने का प्रस्ताव विभाग द्वारा पेश हुआ तो लोग 
उत्तेजित तक हो जाते हैं। उस समय उन प्रस्तावों के सिद्धान्तों पर अर्थ 
सचिव को बहुत वाद विवाद करना पड़ता है। विभाग द्वारा पेश किये 
हुए प्रस्तावों का समर्थन सरकार करती है। सारांश यह कि इस विभाग 
का काम बड़े उत्तरदायित्व का है और उसके लिये बड़ी सतर्कता की 
आवश्यकता है । 

अन्य विभागों की तरह इसमें भी एक सक्तेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी 
( [070 5८८(०.), एक डिप्टी सक्तेटरी, एक बजट ऑफ़िसर, एक 
सिक्‍कों आदि ((पाा००८ए)का ऑफ़िसर और उसके सक्रेटरी और 
डिप्टी सक्तेटरी और पाँच सुपरिस्टेन्डेन्ट होते हें। इस विभाग के चार उप 
विभाग भी हैं। एक का अधिपति ऑडिटर जनरल होता है जिसका 
काम हिसाव-किताव जाँचने का है। दूसरा उपविभाग सन्ट्रेल बोईड 
आव्‌ रवन्यू हैं। उसका मेम्बर अर्थ सचिव का [0०7 $€लटाब्वाए 
भी है। उनका भी सक्रेटरी होता है। तीसरा उपविभाग पोस्ट आफ़िस 
और तार घर के आशथिकविषयों से सम्बद्ध है। इसका अधिपति 


चयन, 


कि 
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लाछग्यार॑ंदां फैकेजइटा छा रि05 20वें वहाध्टाउए25 कहलाता 
हें । चौथा उपविभाग फौजी विययों से सम्बन्ध रखता हें । इसका 


अधिपति 3तिीयाए ल्‍िक्ाएटाए। _ैर्प्ाइटर कहलाता है। इसक 
नीचे तीन डिप्टी सक्रेटरी, पाँच असिस्टेन्ट #वदाएदो दास 
और पाँच सुपरिस्टेन्डेल्ट होते हे । 

शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग--जैसा क्रि नाम से प्रतीत होता 
इस विभाग का कार्य क्षेत्र बहत विस्तत हैं। शिक्षा की ही अनेक शाखाए 
। इसमें अफ़सरों एवं उपविभागों की संख्या भी अधिक हें, इसमें 
लगभग २३ बढ़े अफ़सर और कम से कम दस मख्य दफ्तर हें। छोटे दएतरों 
गी संख्या और भी अधिक है। इस विभाग में जंगल. स्वास्थ्य, पुरातत्व 
पग्मविज्ञान, कृषिविज्ञान, पथ चिकित्सा, साधारण चिकित्सा, भूगर्भ विज्ञान. 
वनस्पति विज्ञान आदि विद्यों के अतिरिक्त नेकराई सरकारी काशजात 
आदि), भमि की पमायग आदि भी झामिल हे। 

संगठन--यह विभाग भी एक मेम्बर की अध्यक्षता में है। इसके 

मुख्य अफ़सरों में सेक्रेटरी, संयुक्त सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के अलावा 
एक्‍पव्याताओं (०ठमाज[ंडड्रताल, गीइ९लाता एसालाया 56 
5८5४0. रिटइट्थाए), जि-टला0ता (द्यटातओं छा >रल्तीटड: 
5छाएाट्ट, रिपओए सिद्यांति (एकाणाइडंएत2", फउपाएटएए0ा 
(दाल 0 क्‍शता3, जिाटलतठता ण वफएलांओं किलट्वाएंी) 
7प59, जि।ट07 छा +लालमादाए रिटट३०ी), 20९07 
(च्श्टाओं ता >लीडठ5ठए0, 77०67 06 2000एं९व: 
5्पाएलएण, जि-सलतठता 67 507ंत्यों उपचएचए, नि/िवाएदत 0४ 
[679 'छा॥7ए७ जाते रिस्कूटा ०णा रिटएए:0५ (5 
(४६ [005 आदि विशेष उन्छेखनीय हें। इनके नीचे कहीं डिप्टी और 
कही अभिस्टेन्ट आदि है। प्रत्येक डाइरेक्टर की अध्यक्षता में दफ़्तर दर 
जिनकी झाखाएँ भारत के अन्य स्थानों में हें। उदाहरण के छिए पुरातन्व 


ता|% 3४ 


फ्क 
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वरनाग को लीजिए। इसके अन्‍लतग॑त देश के विभिन्न प्रान्तों में ९ शाखाएँ हे 
जननें से प्रत्येक का एक निरीक्षक होता हे जो सुपरिन्टेन्डेन्ट कहलाता 
उसकी सहायता के लिए अनिस्टेन्ट आदि और दफ़्तर होता है। इसी प्रकार 
सर्ववर जनरल की अध्यक्षता में पाँच डाइरेक्टर्स और चोबीस सुपरिस्टेन्डेन्ट 
नियक्त है। सब के छोटे बड़े दफ़्तर और कमंचारी होते हैं। भूगर्भ विभाग 
में भी छः सपरित्टेन्डेस्ट और १३ असिसटेन्ट सुपरिस्टेन्डेन्ट है। इम्पीरियल 
रकाई आफ़िस, इम्पीरियल लाइब्रेरी आदि के दफ्तर भी बड़े हैं। सारांग 
यह कि इस विभाग का संगठन बहुत बड़ा हे । 

व्यापार विभाग--एक मेम्वर के अधिपतित्व में यह विभाग संग- 
डित हैं। इसका काम व्यापार सम्बन्धी व्यापक कामों एवं भारत के जल 
और स्थल के व्यापारिक मार्गों का निरीक्षण करना है। सब से भारी काम 
नो इस विभाग में रेलवे के निरीक्षण का है। यद्यपि रेल विभाग का संगठन 
एक प्रकार से पूर्ण हे और उसको अपने क्षेत्र में अधिक मात्रा में स्वतंत्रता 
भी प्राप्त है किन्तु उसका उत्तरदायित्व इस विभाग पर है। 

संगठन--व्यापार विभाग के दो मुख्य उपविभाग किए जा सकते 
हैं। एक तो साधारण जिसमें रेलवे के सिवा अन्य दूसरे कामों का प्रबन्ध 
होता हूँ। अन्य विभागों की तरह इसमें भी सेक्रेटरी, संयुक्त सेक्रेटरी 
आदि ग्यारह अफ़सर और ६ सुपरिस्टेन्डेस्ट हैं। दूसरा उपविभाग है रेल 
का। इस उपविभाग का काम रेलवे बोडे के सुपुर्द है जिसमें एक चेयरमैन, 
एक अर्थ सदस्य और एक साधारण सदस्य होता हैं। इस उपविभाग में 
आवागमन, 7न्‍क्लाइए07 >ल्टीब्यांलों ऑाशांगरटा,. (ाए। 
709॥76८5, कर्मचारी (£.5090]5/7760/5) और अर्थ की पाँच शाखाएँ 
हैं। इनमें से प्रत्येक का अध्यक्ष एक एक डाइरेक्टर होता है जिसके नीचे 
एक एक इहिप्टी डाइरेक्टर रहता हैं। इनके अलावा एक 5प0९7ए7805 
0 रिश्ञीफबए 70000, (॥र( (677006/ ० $080097/05, 
एक १706४ >ैठए$507ए (070०४, एक सेक्रेटरी, डिप्टी और 


का ज्क्क 
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कप बन कक ] ञ्क औ न 
असिस्टेन्ट सेक्रेटरी आदि अफ़सर होते हे | मख्य दफतार में छः सर्पार- 


च् >्लेपया जा. शा रा इनके अलावा हा न + थ्ब 222 
टत्डन्ट हात ह / अत्य ता का शाय-व्प्रथ्त का जाबा करन क 


लिए डाइरक्टर आफ़ रेलवे ऑॉडिट होता हक जिस दरुतन में ४ 
सुपरिन्टेन्डेस्ट काम करते हैं। इसके अतिरिक्त हलब रटस रि5., 
| ] कक शी 


765 360ए]507ए 80900 ॥ , एवं बनवाद का खनिज विद्या का आलिज 
हैं । रेलवे में छाखा कमचारी काम करते है अतएव प्रत्येक्त रेड के लिए 

अलाहदा अलाहदा अफ़मर ओर दफ़्तर है । 
उद्योग धंधे का विभाग--उपर्यक्त विभाग के समान यह मी बचा 
बसा युक्त बना क समान 7 के बह, 


ये यह्ठ के व्यापार पा भाग का ये अन्नगल थ्य सनक... थीं केन»+-मन्‍क +3०२३०->मन्‍क. 
विभाग हे । बहू पहल व्यापार वबात क्र दा इले था ,कल्त सन्‌ 


१९२३ से इसका पृथक संगठन कर दिया गया। आजकल सदह्क्तों, इस 
रतोी, डाक, तार, टलीफोन, वायू मार्ग की यात्रा ((7४७ ७:७४ ४७४ १ : 
सरकार के लिए अनेक प्रकार के सामानों का खरीदता, सिचाई. फेक्टरन्यो 
आदि से सम्बन्ध रखने वाले विपय इसी विभाग के अन्तर्गत हैं! 
संगठन-विभाग के मेम्बर के नीचे अन्य विभागों की तरह सेक्रेटरी 
डिप्टी, असिस्‍्टेन्ट सेक्रेटरी और पाँच सुपरिस्टेन्डेन्ट हें! इसके मुख्य उप- 
विभाग ?िणआ८ट 05 4069., (छा जांउपंणा जिला 
00970 30725 426ुथाशशत्कशा, 20650  शाते टक्‍्शाजु0: 
क्‍269470060, >६207009768 क्‍20फश/एला। हैं । ?प7 
७०:६5 42600 का अध्यक्ष एक चीफ़ इंजीनियर है जिसके नीते 
एक सड़क का इंजीनियर (१0306 70ए[|70८८20), एक असभिन्‍्टेन्ट 
सेक्रेटरी और सुपरिल्टेन्डेन्ट हैं। 3 :००४0[02९४ 200 
अध्यक्ष एक [2 टल0+ (उाटा॥। 0 (005८४४७४०४४ है जिसकी 
अध्यक्षता में पूना में मुख्य विभाग और आगरा, बम्बई, कलकत्ता, करांची, 
कोडकनल ओर क्वेटा में घाखाएँ हेँ जिनमें अनेक 6६207080985 
और उनके असिस्‍्टेन्ट काम करते हैं। (एकता 3०४०7 विभाग 
का अध्यक्ष [)#6८007 (जी +ए७३707 7 776 है। इसका एक 
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ड्प्टी सेक्रेटरी, एक असिस्‍्टेल्ट सेक्रटरी, एक 2 टाश्ी ॥75200+ 
और उसका असिस्टेन्ट एवं चार ८४007077८ (077८८ है। इसकी 
गखाएँ कलकत्ता, दमदम, रंगन, इलाहाबाद और कराँची में हैं। 
उपर्युक्त उपविभाग तो छोटे हैँ। बड़े उपविभागों में डाक और 

तार एवं स्टोर्स डिपार्टमेच्ट है। डाक और तार विभाग का अधिपति 
[9772८७०07 (5९7०८४] 07 097 4700 ॥८।८४१०७०/8 है। इसके नीचे 
दो डिप्टी डा० ज०, पाँच छः असिस्‍्टेन्ट डा० ज०; एक (77 
स्घिष्ातव्टा। 9098 2०१ 66279905, एक 42#6€८07 छाई 
5 ॥6/255, एक 426फफएाए 79/6ट८07 (56६॥6८78/ ॥6629]05 

और उसका असिस्‍्टेन्ट हैं। इनके अछावा एक उपविभाग तार के सामान 
का है जिसका अध्यक्ष (.07070]2/ ०६ ॥८८०१०७०४ 550465 है; एक 
कारखानों का अध्यक्ष हें जिसे 5प०6४४८०१६४४ 66 ऐ४०7६750095 
कहते हें। इस उपविभाग के हिसाब किताब के निरीक्षण के लिए एक 
विभाग हैं जिसका अध्यक्ष 3८८०प्रशाक्रा। (८7९४४ 20988 870 
4८0९१9]075 है। इसमें चार डिप्टी अ० ज० हैं और छंगभग दस 
असिस्टेल्ट अकाउन्ट ऑफिसर हैँ। इस विभाग के नौ हल्के हैं जिनके द्वारा 
भारत के डकखानों का नियंत्रण होता है। प्रत्येक हल्के में एक पोस्टमास्टर 
जनरल, एक या दो डिप्टी पो> मा० ज० और अनेक असिसस्‍्टेन्ट पो० 
मा० ज०, सुपरिल्टेच्डेन्ट, पोस्टमास्टर आदि होते हैं। ये अफ़सर हल्के के 
झकखानों का प्रवन्ध करते हैं। इसी प्रकार तारों और तार घरों की 
देख-भाल के लिए भारत को डिवीजनों में विभक्त कर दिया है। प्रत्येक 
डिवीज़न का अध्यक्ष एक 4)ए79079/ 02]766/ होता है। बंगाल- 
आसाम एवं बम्बई में ॥276८67 ॥छ६87०७०0 7०82776९777 
हेति हैं। इनक अछावा सुपरिल्टेन्डेन्ट तारघर, डिप्टी इंजिनियर और 
इ० असिस्‍्टेल्ट इंजिनियर आदि होते हैं। इसी प्रकार ठेलीफून का विभाग 
हैं किन्‍नु यह अभी छोटा है। 
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दूसरा विज्ञाल उपविभाग स्टोर्स का है लि 50725 
40207.) जिसकी स्थापना सन्‌ १९२६ में हुई। इसका काम भास्त की 
सरकार के ही लिए नहीं किन्तु सूवो क्री सरकार के छिए भी हर प्रकार 
के सामानों का खरीदना, ख़बर रखना. ओर सामानों की जांच कन्‍ता 
हैं। इसका मुख्य अध्यक्ष (सांस (०70णीहः ० उष्ताएड 
कहलाता हैँ जिसके अधीन पाँच डिप्टी दाइरेक्टर और सात अभिस्टेन्ट हे । 
इसकी ज्ञाखाएं दो प्रकार की हे। एक तो खरीदारी करती (20॥८735८ 
5८८४०४ ) और दूसरी सामान की जाँच करती (::5००८४:०८॥ हँ। 
ऐसी जाखाएँ टाटानगर, कलकत्ता, वम्बई. मद्रास, लाहोन, कराँद्री और 
कानपुर में हें। 

क़ानून विभाग (/.€९53006 42०एथए८फा ।--ह्स नाग 
का काम सरकार को क़ानून के मामलों में सलाह देता हें! क़ानून 
मसविदों और बिलों को तैयार करना इसका मुख्य कर्तव्य हैं। इसका 
मुख्य अधिपति ॥,8 ७ >५८॥१706; हैं। 

यद्यपि क़ानन विभाग का काम मत्तत्त्व का है किल्तु यह अन्य विभागों 
से छोटा है। इसमें १ सेक्रेटरी, १ संबृक्त सेक्रेटरी, १ डिप्टी और तीन 
असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, १ सपरिस्टेन्देस्ट, २ सोलिसिटर (506॥ला0ठा) 
और एक असिस्टेन्ट सालिसिटर होते हैं 
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य्थ 4०. के 45 
आानक शासन क वसाग 
(0च79आशागलाक त शि्तंगलंड औैवशांशाइत/9709) 


सूबे की सरकार केवल अपने अधिकारों के क्षेत्र के भीतर ही नहीं 

किन्तु भारत सरकार के भी कुछ कामों को एजेस्ट की हैसियत से करती 

है। कुछ अखिल देशव्यापी विभाग ऐसे हे जिनका संचालूत और निरी- 
८ 
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क्षण से की सरकार के सहयोग से अधिक सनन्‍्तोषजनक हो सकता है। 
ऐसे विभाग जिनमें इस प्रकार का सहयोग स्थायी रूप से लिया जाता है, 
इन्कमटेक्स, कस्टम ड्यूटी, नमक आदि हैं। किन्तु इतके अछावा भी 
पुरातत्व, छावनी ((.9॥/07/7९7/8), गिर्जाघरों का विधान, पास पोढ, 
आवास-प्रवास, हथियार और स्फोटक पदार्थ आदि के निरीक्षण में भी 
सृत्रे की सरकार से बहुत सहायता केन्द्रिक सरकार को मिलती है। ये काम 
सूवेवाले केन्द्रिक सरकार की आज्ञानुकूल करते हँ। जिन कामों में अधिक 
मनपष्यों, समग्र, परिश्रम आदि की आवश्यकता पड़ती है उनके लिए केन्द्रिक 
सरकार ही ख़्े भी देती है। 

सूवे की सरकार का कर्तव्य विशेषतः अपने सूबे का शासन और 
नियंत्रण है। सूबों का आधुनिक संगठन बाद में हुआ अतएवं उनके शासन- 
यंत्र का निर्माण बहुत कुछ उसी ढंग का हुआ जेसा कि केन्द्रिक सरकार 
का था। सूब की सरकार में सन्‌ १९२१ के सुधारों से शासन की दो शाखाएँ 
ही गई थीं एक तो रक्षित है और दूसरी हस्तान्तरित। शासन-यंत्र के 
ऊपरी भाग में तो इन दोनों में कुछ दूर तक अछाहदगी रहती है किन्तु 
कुछ नीच चलने पर एक ही शासनयंत्र की सहायता दोनों विभागों को 
लेनी पहती है। उदाहरण के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर अथवा 
कलक्टर, सेक्रेटेस्यिट दपुत्र दोनों विभागों से अपने अपने विषयों की 
आज्ञाएं पाते और उनका प्रतिपालन करते हें। इस बात को ध्यान में रखते 
हुए घासन यंत्र का ढाँचा समझना चाहिए। देहली सूबा केन्द्रिक शासन 
के अन्तर्गत हैं अतछएवं उसका विधान भी अन्य सूबों से भिन्न है। 

रक्षित विभाग तो गवनेर और उसकी कार्यकारिणी समिति के अधीन 
है| कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या चार से अधिक कहीं नहीं 
किन्तु कहीं कही कम भी हेँ। वम्बई, मद्रास, बंगाल में चार-चार सदस्य, 
यू० पी०, विहार और सी० पी० में दो-दो और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त 
में एक ही मेम्बर है। इसी प्रकार मिनिस्टरों की भी संख्या सब प्रान्तों 
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में एक सी नहीं है। वह नो नद्वास में जान, बू> पीर, पंजाब में तीन. 
और सी ० पी०, विहार में दो और सोमाप्रान्त रे उक्त दे | 

संख्या की भिन्नता के साथ ही काय का विभाजन की प्रत्येक सूबे 
में एक सा नहीं हे। गवर्नर सके भो झट ी 


कारण झासन के विषयों की जिम्मेदारी में दर फेर क्र देता हे , क्र: 
कारिणी में प्रायः एक होम मेम्बर और एक अर्थ मेम्बर तो होता हा हे । 
होम मेम्बर दासन के आल्तरिक कामों का जैसा पुलिस आदि का निरी- 
क्षण करता है। अर्थ मंत्री आथिक विययों का! 
मंत्रियों अथवा क्ार्यक्रारिणी के सदस्यों के पास सरज्ञारी कागजात 
सेक्रेटरियों के द्वागा पहुँचते हे। हर एक्र सत्रे में कई सेकेदरी होने हे! 
इनकी भी संख्या प्रत्येक लूते में एक सी नहीं हैं। पंजाब में दस, बंगाल 
नौ, बंबई, विहार में आठ, यू० पी० में साल, नी 
आसाम में तीन और पव्चिमोत्तर में दो ही सक्रेटरी है। बहाँ भी संख्या 
की भिन्नता से कार्यो में और विभागों के वितरण में विभिन्नता दिखाई 
पइती है । किन्तु कुछ ऐसे हे जो प्राय: हर सूबों में मिलते हें। ये हे चीफ़ 


िक! कक 


सेक्रेटरी, अर्थ सेक्रेटरी, रवेन्य सेक्रेटरी. पद्लिक वर्क्स सेक्रेटरी, शिक्षा 
सेक्रेटरी उदाहरण के लिए बू ० पी० छीजिए। ग्रह चीफ़ सेक्रेदनी के अध्ी 

नियुक्ति (3[00700ए0ट709), सावारण चासन ((्यटाओ 3पाव5- 
६7907, +६४०८पाए८), राजनैतिक और समाच्रार पत्र आदि हूं 

चीफ़ सेक्रेटरी सेक्रेटरियों में सबसे सीनियर ही होता है। दूसरा अर्थ सेत्रे: 
री (#027८८ /2८07.) तीसरा रेेन्यू--नमिकर, जंगलात, पब्लिक 
वर्कस आदि। चौथा जिक्षा (-पतपए८४४०0) इसके अधीन कृषि, आब- 


“|/ 





जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है सन्‌ १९३५ के सुधार से रक्षित 
और हस्तान्तरित का भेद उठ जायगा ओर सभी विभाग हस्तान्तरित 
कर दिये जायगे। 
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>लपमलप अत अपनस-न्‍ताआ 4, पार, हु] 
हा 


करी. उद्योग धधे भी होते हे। पांचवाँ छोकल सेल्फ गवर्नभेन्ट जो 
सेपेलिटी आदि एवं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग 
द्रदाता है। छटा जडीशल जो न्याय और क़ानून की वातों का निरीक्षण 
करता हैं। सातवाँ पब्छिक वर्क्स जो सिचाई विभाग का काम देखता 
है। इसके साथ एक संयुक्त सेक्रेटटी भी रहता हैं। सड़कों के काम के 
लिये कोई सेक्रेटरी नहीं है । वह एक डिप्टी सेक्रेटरी के सुपुर्द हे । पंजाब में 
उपग्क्‍्त सेक्रेटन्यरों के अलावा हाइडों एलेक्ट्रिक वकस का एक सेक्रेटरी 
सड़कों इमारतों का एक सेक्रेटरी और सिचाई विभाग के चार हलल्‍्कों के 
चार सेक्रेटरी हैं। विद्दार में सेक्रेटरी य० पी० के से हैं किन्तु वहाँ सड़कों 
और इअ्मारतों का सेक्रेटरी अलाहृदा है और सिचाई के लिए एक ही सेक्रे- 
टरी हैं। सी> पी० में पब्लिक वक्रस डिपार्टमेन्ट की दोनों शाखाओं--- 
सिचाई, सड़क और इमारतों के लिए एक ही सेक्रेटरी है । किन्तु वहाँ 
वन्दोवस्त, भूमि संबंधी कागजात और रजिस्ट्रेशन के लिए एक विशेष 
सेक्रेटरी हैं। कहते का सारांश यह है कि यद्यपि सव सूबों में ढाँचा प्रायः 
एक ही सा है किन्तु विशेष आवश्यकताओं के कारण कहीं कहीं कुछ 
विभिन्नता दिखाई पड़ती हे । 

सेक्रेटरियों की सहायता के लिए अन्डर सेज्रेटरी होते हैं। इनकी 
संख्या भी प्रायः उतनी ही होती है जितनी सेक्रेटरियों की किन्तु यह अत्यन्त 
आवश्यक नहीं। आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या भी न्‍्यून अथवा 
अधिक कर दी जाती है। सी० पी० को ही लीजिए। वहाँ केवल चार, 
विहार में तीन, यू>-पी० और पंजाब में सात अन्डर सक्ेटरी हैं। 

इनके अलावा कार्य की न्‍्यूतता अथवा अधिकता के अनूसार डिपूटी 
सेक्रेटरी भी नियक्त कर दिया है। इनकी संख्या भी अनिश्चित होती हे 
विहार में सिफ़ एक ही हैँ और वह भी क़ानून विभाग (7,2258870८) 
मं। सी० पी० में एक भी नहीं। पंजाब में भी केवछ अर्थ विभाग में एक 
डिपूटी सेक्रेटरी है। य० पी० में पाँच हैं। 


कक... भोषिक, के 
'+आर० ०९, 'अकलाण्अमपासक मय जफयुक के... का... सिपनभनाली 
का ्क्की को ही ह््भ आह, कप 
कं 


और 
> 


| हा 
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द्वि० स० के अतिरिक्त काम के आधिक्य या अन्य कारणों से असिस्टेन्ट 


कक च्छ, हु भी (2 नगकिन ते हुल्१ ७ बट है अरि अ् हत कक. व सेकाटरी खो हक शी 

सेक्रेटरी भी नियक्त हू। कहीं कही टेस्ट सेक्रेटरी के ही संपर्द बढ़ 
बे कक, (25 5: ्. शक [रु ४ ढ ब्रन्नार सह प्राच 

काम रहता हे जो दूसरी जगह दिउ से> के पास हे। बिहार में पांच, 


उपयकक्‍त बह अफ़सरों के नीच दफ़्तरों के क्लकों और कामों क्षा निररी- 


क्षण और नियंत्रण करने के लिए सपन्च्ठिन्द्रेल्ट होते 
उपयक्त वर्णन सत्रे के सरकार के दफ़्तर 


से | हु 
० 


279६0 कहते है। सेक्रेटेरियट के द्वारा ही संत विनारों या उपविनारों के 

राज पत्र ख्रकऋार शान जान रे क््छ् बाथार *श कप 

क्रागज़् पत्र सू्वे की सरकार के पास आते जाते हे । कुछ विनाग जिनमें 
( गे छः जाई क्र ऑल ही] कक आफ 

काम की अधिकता हैँ उन का स्वतंत्र रूपए से संगठन किसी विद्ोप पदादि- 


कारी की अध्यक्षता में कर दिया गया हें। प्रास्ाः प्रत्येश हब में 
निम्नलिखित विभाग पाये जाते हे 

पुलिस--इसक्षा मुख्य अध्यक्ष इल्सपेक्टर जनरल आब पुलिस हूँ। 
उसकी सहायता के छिए डिप्टी इन्सपेक्टट जनरल आवबू पु८लीस और 
अमभिस्टेन्ट ३० ज० पुल्ीस द्वोते हैं 

शिक्षा--इस विनाग का मख्य अध्यक्ष द्ाइरेक्टन श्यव पह्लिक 
इन्स्ट्रक्शन होता है। इसके नीच डिप्टी डाइरेक्टर, अमिस्टेन्ट डाइरेक्टर 
इन्स्पेक्टर आदि होते हे । 

चिकित्सालय--इस विभाग का मख्य अध्यक्ष इल्सपेक्टर जनरल 
आव्‌ सिविल हास्पिटलूस होता हैँ। इसकी सद्दाबता के लिए प्रत्येक झद्र 
में सिविल सजन होते हे । 

स्वास्थ्य--इस विभाग का मुख्य अध्यक्ष दाइरेक्टर आब पब्लिक 


जि 


य्र 


है कि [ रर 


पा 


हेल्‍थ है। कही कहीं इसका काम भी इन्स० ज० सि० हास्पिटल्स के सुपुर्द 
है। डा० प० हेल्‍थ की सहायता के लिए बड़े सूबों में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स 


आए प॒०७ हे० और उनके बाद जिलों और म्यूनिसिपेलिटियों के मेडिकल 
आफिसर आव्‌ हेल्थ, सुपरिन्ठेन्देन्ट आदि होते हें। 


४2१८ भारतीय गासन विकास 


सकल 


जेल--इस विभाग का मुख्याध्यक्ष इन्सपेक्टर जनरल आवू प्रिज़न्स 
गला हे इसकी सहायता के लिए कहीं कहीं डिप्टी ३० ज० प्रिज़न्स और 
साधारथतः सुपरिल्ेन्डेन्ट आवू सेन्‍्ट्रल प्रिज़न्स होते हें । 

आबकारी--ध्स विभाग का मुख्याध्यक्ष एक्साइज़ कमिहनर होता 
हैं जिसकी सहायता के लिए बड़े सूबों में डिप्टी ए० क० भी होते है। 
सावआारएत. उसके सहायक अभिस्टेन्ट ए० कमिइनर अथवा सुपरिस्टेन्डेस्ट 
आदि होते है। 





कृषि--इ्स विभाग का मुख्याध्यक्ष डाइरेक्टर आव्‌ एग्निकल्चर 
कहलाता है । इसके नीचे डिप्टी डा० ए०, कहीं कहीं असिस्टेन्ट ड[्‌० ए० 
आदि होते हैं । 

उद्योग धंधा--इस विभाग का मुख्याध्यक्ष डाइरेक्टर आवू्‌ इन्ड- 
स्ट्रीज़ कहलाता हैं। कहीं कहीं डिप्टी डा० इ० और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर 
आदि होते हैं । यह विभाग अन्य सूबों की अपेक्षा मद्रास में अधिक संगठित 
जान पड़ता हूँ । 

सहयोग समितियाँ--इस विभाग का मुख्याध्यक्ष रजिस्ट्रार को- 
आपरेटिव सोसाइटीज़ कहलाता है। इसकी सहायता के लिए डिप्टी 
और असिस्टेन्ट डा० इ० नियुक्त होते हैं। 

रजिस्ट्रेशन--इसका मुख्याध्यक्ष इन्सपेक्टर जनरल आव्‌ रजिस्ट्रे- 
गन होता हूँ। कहीं कहीं इसके हाथ में अन्य काम भी सुपुर्दे कर दिये गये 
हैँ जैसा कि विहार में। 

पब्लिक वर्क्स--इसका मुख्याध्यक्ष चीफ़ इंजीनियर होता है । इसकी 
सहायता के लिए सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर, एक़िजिक्यूटिव इंजीनियर, 
अमिस्टेल्ट ए० ६०, असिस्टेन्ट इंजीनियर आदि होते हैं। कहीं कहीं जैसा, 
कि मद्रास में है, इलके अलावा सेनिटरी इंजीनियर भी होते हैं। 

जुडीशल--इस डिपार्टमेन्ट का मुख्याध्यक्ष हाईकोर्ट या चीफ़ कोर्ट 
का चीफ़-जस्टिस अथवा कहीं कहीं जुडीशल कमिश्नर होता है। यह 
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बताया जा च॒का हैँ कि यद्यपि न्याय के विषय में कचेहनियाँ स्वतंत्र हें 
किल्‍तु इनका संगठन सूबे की सरकार के ही हाथ में है जो च्रीफ़ जस्टिस 
के पराम् से नियंत्रण करती है। 

रेवेन्यू--इस डिपार्टमेल्ट का निरीक्षण प्रायः बोई आव्‌ रेेन्यू कर 
हैं। यह बोड रेवेन्यू के मुक़दृमों की अपील भी सुतती हे। बम्बई मे 
बोड आव्‌ रेवेन्यू नहीं हैं। कहीं कहीं बोई को फ़ाइनेन्यूल कमिब्नर भी 
कहते हे । 

जंगलात--इस विभाग का मख्याव्यक्ष चीफ़ कन्‍्सबेदर आब फास्ट 
होता है। इसके नीचे कन्‍्सबवेंटर, डिप्टी और असिस्टेन्ट कन्‍्सवेटर आदि 
होते हैं। पंजाव में फॉरेस्ट इंजीनियर भी होते हे 

इन विभागों के अतिरिक्‍त व्यापक निरीक्षण और साधारण शासू 
कार्य के लिये सबे की सरकार की सहायता के छिए हल्का 42:0(४:७४ 
मे कमिब्नन और जिलों में हिप्टी कमिदनर होते हें। मद्रास सवे को 
छोड़ कर प्रत्येक सर्वे में कमिब्नर होते है । इनकी संख्या सब सूबों में एक 


भ्क 


सी नहीं है । उदाहरण के लिए विहार मे दो, सीऊ पी०, पंजाब, बंगाल, 


बम्बई में पाँच, और यू० पी० में दस है। कमिदनर साधारण रूप से अपने 
हल्के के जिलों और जिलाधीशां के शासन पर नजर रखने हे और 


आवश्यकता पड़ने पर उनको परामर्ण देते हैं। इसके अलावा वे स्थानिक 
स्व॒राज्य ज्ञासन ([.0८४ ७८ (50एटलाएआशटणा) का और कहीं कही 
ज़िले के विशेष कामों का भी निरीक्षण करते है। ये लोग सृर्ते की सरकार 
और ज़िले के शासन के बीच की कड़ियाँ है जिनसे सूबे के सरकार का 
बहुत कुछ काम हल्का हो जाता है। किल्तु मद्रास करा शासन बिता इन 
कड़ियों के भी मज़े में चल रहा है। रेवेन्यू आदि के मामलों में इनके 
ऊपर रेवेन्य बोद होता हैं । 

डिप्टी कमिइनर या कलकक्‍्टर--ज़िला में सूवे की सरकार के नेत्र 

और बाह एवं जिले के शासन का प्राण दिप्टी कमिइ्नर अथवा कलक्टर 
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हूँ; इसला रुनप्र कतेब्य जिले में घानिति रखना और मालगुजारी वसूल 
करना नो हे व किन्तु एक प्रकार से जिले के जासन यंत्र के जितने पूर्जे हें 
सद् पा उसका न्यूनाधिक निगरानी रहती हूँ । सरकार की समस्त शक्तियाँ 
सुब्स रूप में उसमें प्रतिविम्बित और एकत्रित हे। इसकी ज़िम्मेदारी 
भारों 6 अतागव आवश्यकता पड़ने पर गप्त अधिकार भी बहत हें। 
अपने विचित्र और अदद्य प्रभाव के द्वारा भी वह अनेक काम सरलता 
से पूने कर देता है। इसकी सहायता के लिए डिप्टी करूक्‍्टर, मजिस्ट्रेट 
असिस्टेन्ट कमिबम्नर और एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिइनर आदि होते 
'जनका वर्णन जिले के घासन के सम्बन्ध में किया गया है। 


सातवाँ अध्याय 


भमारतीय सेना 


३१ दिसंबर सन्‌ १६०० ईस्वी में महारानी एलीजबेथ ने ईस्ट इण्डिया 
कंपनी को भारतवर्ष से व्यापार करने की अनमति प्रदान क्री! धोरे घीरे 
कंपनी का व्यापार, प्रभत्व तथा राज्य बढ़ने छगा। कंपनी ने अपनी रक्षा के 
लिए बंबई, सद्गास तथा बंगाल में सना रखना आरंभ किया। औरंगजेब के 
बाद मग़्छ बादशाहत शिथिल पड़ गई। देज्न में संगठन न होने से अधि 
फंलती ही गई। फ़रासीसी अपना राज्य जमाने का प्रथत्त कर उद्रे थे; उन्हें 
भारतवासियों को सेना में भरती कर यूरोपीय इंद से कवायद तथा युद्ध 
विद्या सिखाना आरंभ किया। यह देख अंग्रेजों ने भी देशी पल्टन बनाना 
आरंभ की। सन्‌ १४४८ ईस्वी में मेजर स्ट्रिंजर छारेंस ने मद्रास में एक 
देशी पल्टन संगठित की । इसी समय से भारतीय सेना का इतिहास आरंभ 
होता है। 

सन्‌ १७४८ के पहिले बंबई, मद्रास और बंगाल की सेनायें पृथक्र थीं। 
प्रत्येक सेना का सेनापति स्वतंत्र था। सन्‌ १७४८ में कंपनी की समस्त 
सेना के लिए मेजर स्ट्रिजर लारेंस प्रधान सेनापति बनाये गये। इस समय 
से सेना के संगठन में समय समय पर कई परिवर्तत हए। छाई क्लाइव, 
सर आयरकूट आदि ने हिन्दुस्तानी सिपाहियों का उत्साह बढ़ाया। 
ज्यों ज्यों अंग्रेज़ों का राज्य बढ़ता गया त्यों त्यों सता की भी वृद्धि हुई। 
सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेज़ी सेता में लगभग ४०,००० यरोपीय तथा 
२, १५,००० देशी फ़ौजी सिपाही थे। इस समय सेना तीन भागों में---बंबई. 
मद्रास और बंगाल--विभकत थी। हर एक प्रान्त में अछंग अलग तरीकों 
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से सना की तथा संगठन किया जाता था। स्थायी सेना के अतिरिक्त 
दशा भन में अलग अलग पल्टनें संगठित की गईं थीं। कंपनी के हाथ 
दो ज्जवाड़ों की भी सना थी जिसकी संख्या १८५७ में ३५, ० ०० के लगभग 
थी। सना संचालन कार्य में हर एक प्रेसीडेन्सी का पृथक पृथक संगठन 
होने से बहुत कठिनाई पड़ती थी। इसके सिवा बंगारू की सेना में 
उच्चजानि के सिपाहियों की ही संख्या प्रधान थी। मद्रास और बंबई की 
सेनाओं में जाति पाँत के अनेकों झगड़े थे। किसी जगह सेना के सिपा- 
हैयों को स्त्री बच्चों के साथ रहने का प्रबंध था और किसी सेना में न था। 
सिपाद्दी विद्रोह के पच्चात्‌ कंपनी का राज्य इंग्लंड की सरकार ने अपने 
द्ाथ में ले लिया। सेना का संगठन करने के लिए सन्‌ १८५८ में एक कमी- 
गन नियुक्त हुआ जिसे पील कमीशन कहते हैँ । इसकी रिपोर्ट के अनुसार 
सन्‌ १८६१ में सेना-प्रवंध में अनेक परिवर्तेन हुए । लड़ाकू और गैर लड़ाक्‌ 
जाति का भेद कर सेना नवीन रूप से संगठित की गई। अंग्रेज अफ़सरों 
को संख्या वदढ्ाकर देशी पल्टतें इतके आधीन की गई । कितु प्रान्तीय सेना 
संगठन फिर भी उसी प्रकार रहने दिया। सन्‌ १८७९ में यूरोपीय सेना की 
संख्या ६५,००० और देशी सेना की १,३५,००० हो गई। अंग्रेज़ी 
पत्टन के ज़िम्मे सब किले, बड़ी बड़ी तोपें आदि कर दी गई । हर एक 
प्रान्त में अफ़सरों की क़वायद और युद्ध संबंधी शिक्षा के लिए प्रबंध किया 
गया। इतना करने पर भी सेना-प्रवंध में बहुत सी त्रुटियाँ रह ही गई थीं 
जिनका अनुभव सन्‌ १८८० के अफ़ग्ान युद्ध में हुआ। अतएव पुनः एक 
कमीगन जिसे एडित कमीशन' कहते हैं जाँच के लिए नियक्त किया गया। 
एडिन कमीशन की रिपोर्ट के अनसार सन्‌ १८९१ में ३ प्रान्तीय 
स्टाफ़ कौर हटा दिये गये और अफ़सरों की शिक्षा के लिए केवल एक 
स्‍्टाफ़ कोर संगठित किया गया। दो वर्ष बाद पालंमेंट ने एक एक्ट 
पास किया जिसके अनुसार मद्गास, बंबई और बंगाल के सेनापति का पद 
तोड़ दिया गया। और ये प्रास्तीय कार्यकारिणी समिति से हटा दिये गये । 
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इस एक्ट से प्रान्तीय सरकारों का सेना संबंधी * काउन्सिल मां 
गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया। सन्‌ 2८९० से भारतवर्ष की समस्त 
सेना प्रधान सेतापति के संचालन में आ गई | 
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काउन्सिल के मिलिटिरी सदस्य में बटा हुआ था। प्रधान सेनायति 
यदि सेना के खर्चे बढ़ाने या घटाने के विषय में कोई प्रस्ताव करते तो वह 
मिलिटरी सदस्य के हाथ से भारत के अर्थ सचिव (05002 ऊंट एटा 
के हाथ में जाता था। इसके अतिरिक्त गोला बारूद. रसद. फ़ोजा भाश्र 
व्यय आदि के ऊपर कार्यकारिणी के मिलिटरी सदस्य का पूरा अधिऋर 
था। इसका फल यह होता था कि कई विपयों पर प्रधान सेनायति आर 
कार्यकारिणी में मतभेद हो जाता था। लाई किचनर ने मिलिटरी मेम्वर का 
पद हटा देने के लिये प्रयत्न किया, कितु छाई कर्जन ने जो उस समय गवनर 
जनरल थे, इसका विरोध किया। इस संबंध में बहुत झगड़ा चठछा आर अत 
में छाई किचनर की ही जीत हुई। छाई कर्जन अपना पद त्याग कर चले 
गये । इस समय से सेना-विभाग पृथक्‌ कर एक सेक्रेटरी के आधीन किया 
गया। सेनापति ही आजकल सेना विभाग के प्रधान अध्यक्ष एवं कायका- 
रिणी के सदस्य हें । 
लाई किचनर ने सेना संगठन में भी परिवर्तत किये। १९०८ में 
कुल सेना दो भागों में-- ( १) उत्तरी और (२) दक्षिणी--बाँट दी गई | 
उत्तर की पल्टन में पेशावर, रावकपिन्डी, छाहोर, मेरठ और लखनऊ के 
५ सूबे (डिवीज़न) तथा कोहाट, बानू और डेराजात के ब्रिगेड रखे गये ' 
इसका प्रधात दफ़्तर मरी' में रखा गया। दक्षिणी पल्टन में क्वेटा, मऊ 
पूना, सिकंदराबाद और वर्मा के सूबे (डिवीज़न) तथा अदन की ब्रिगेइ 
मिलाई गई। उत्तरी और दक्षिणी विभाग एक एक जनरल आफिसर के 
आधीन रखा गया जो झिक्षा, निरीक्षण तथा आज्ञा के छिए तो उत्तरदायी 
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था कान दअद् में इसका कोई अधिकार नहीं था। दसों सूब प्रबंध के 
अ ध्श पका क> [अ आा धीन थे रु कचनर जे पक अब 
लिए गाना के उधथान दफ्तर के ही आधीन थे। लाई किचनर ने सेना के 


»नानों तथा सियाहियों की शिक्षा का प्रबंध किया। अफ़सरों की जिक्षा 
के लिए यबेटा में एक कालेज भी खोला गया। 

यूरोपीय महायुद्ध के समय सेना संबंधी अनेकों परिवर्तन हुए। 
हिन्दूस्थानी सेना ने बूरोप की लड़ाइयों में अपना पूरा जौहर दिखाया। 
इसी समय स्लोइंडियन रेजीमेंट' तथा बंगाली डबल कंपनी नामक 


जिसमें अंग्रेज़ी प्रथा के अनसार भारत वासियों को भी स्वयंसेवक बनने 
का अवसन मिला! इसके अतिरिक्त भारतवासी अफ़सर भी बनाये 


हेंई। यूरोपीय महायुद्ध में युद्ध-विद्या में अनेक परिवर्तेत तथा नवीन 
आविस्कार हुए। लड़ाई समाप्त होने के पच्चात्‌ भारतीय सेना का नवीन 
यू से संगठन हुआ! भारतवासियों के पराक्रम को देख सरकार ने 
भारतवासियों को सेना में बड़ी नौकरिया देना स्वीकार किया। ११९१८ से 
भारतवासियों को भी 'किग्ज़ कमीचन (25 (07775807) 
मिलने लगा एवं सेंडहस्टे के ब्रिटिण रायल मिलिटरी कालेज (878 50 
8०७४ >3शए (07686 ०४ 39747प/०) तथा वृलविच और 
क्रंतवेल के कालेजों में, भारतवासियों के भर्ती करने के लिए कुछ संख्या 
निश्चित कर दी गई। सेना-सुधार की जाँच के लिए सन्‌ १९१९ में एक 
कमेटी जो ईणर कमेटी' के नाम से प्रसिद्ध है बनाई गई। 

'ईशर कमेटी की रिपोर्ट का सिद्धांत ऐसी भारतीय सेना तैयार 
करना था जिससे समस्त ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की जाय। अतएव 
इसकी रिपोर्ट पर अत्यन्त तीज आलोचना हुई। इस रिपोर्ट के सिद्धांत के 
अनुसार भारतीय सेना व्यय बहुत ही अधिक बढ़ जाता। देश की असं- 
तुप्टता देखकर सरकार ने भारतीय व्यवस्थापिका सभा की एक कमेटी 


ता 


जि 
भारतीय सेना न्ण 


जाँच के लिए बनाई | इस कमेटो ने ईशान कमेटी की रिपोर्ट रह करते ह्वाए 
भारतीय सेना में ऊंच पदों तथा अफ़सरों की जगहों पर भारतवासियों 
को रखने को सिफ़ान्शि की। इसी समय सन्‌ १९०३ ने व्यवस्थापिकरा 
सभा ने एक एक्ट पास किया जिसके अनूसान भारतवाप्त में भी विछाबइत 
के टेरीटोरियल फ़ोर्से की तरह एक टेरीटोरिय्ल फ़ोर्स बनाया गया: 
सन्‌ १९२२ में यूवराज महोदब (?ितृश८ल 5 ऐ ४८४, ने 'देहनादुन 
कालेज खोलछा। इस कालेज का तात्पर्य भारतवासियों को फ़ोडी शिक्षा 
देकर सेन्डहस्टें के कालेज द्वाना किग्ज़ कमीशन प्राप्त कराना हे : 


सन्‌ १९२३ में छाई राह्िन्सन ने सेना में भारतीयों को अधिक 
स्थान देने के लिए प्रयत्त किया, किन्तु इसमें विशेष सफलता न मिल सकी । 


अतएव सन्‌ १९२५ में सर एण्ड स्कीन साहित्र की अध्यक्षता में 'स्कीन 
कमेटी' बनाई गई जिसमें १७ भारतवासी भी थे। इस कनेटो हे सेंहहस्ट 
के कालेज में भारतवासियों को भर्ती करने की संख्या दुगनी करते के लिए 
तथा सेंडहर्ट्ट के ब्रिटिश रायछक मिलिटरी कालकेज' के ढंग पर भारतवर्प 
में भी एक कालेज स्थापित करने की सिफ़ारिश की। इसकी रिपोर्ट के 
अनुसार सरकार ने सेन्डहर्स्ट के कालेज में भारतवासियों की संख्या प्रतिवर्ष 
१० से २० बढ़ाना तो स्वीकार कर लिया कितु भारत से काठेज खोलना 
उचित न समझा। इस समय देझ्ष में स्वतंत्रता तथा स्वराज्य की उमंगें वेग 
से उठ रही थी। नेताओं का ध्यान सेना-विभाग की ओर भी आकपित 
हुआ। औपनिवेशिक या उत्तरदायी ज्ञासन के लिए हिल्दुस्थानियों को 
देश-रक्षा का प्रदन भी गंभीर प्रतीत हुआ। अतः इतने कम सुधारों से देश 
संतुप्ट न हो सका। 

प्रथम गोलमेज सभा (रि0पात॑ 790[6 (-0म्राटाट7८८) के पच्चात्‌ 
सन्‌ १९३१ में इंडियन मिलिटरी कालेज कमेटी [शतीशा >तििध्षाए 
(060९९ (०7श्रंए2८) बनाई गई। इस कमेटी में ६ सरकारी 
८ ग्रेगसरकारी और ३ देशी रियासतों के सदस्य थे। इस कमेटी ने जांच 
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हत 


एक्रेच्मों स्थापित करने की राय दी। इसके 
[0037 >]79॥7 +८20607ए ) 
नमक झाउेज देहरादून में खुला। इसी वर्ष सरकार ने हर सेना के एक सूबे 
का नथा एक एक घड़सवारों की ब्रिगेइह को भी हिन्दुस्थानियों से भर 
बने को [0ती75८) घोषणा की। इसके अतिरिक्त सेना 
भारतवासियों को अधिकाशिक स्थान देने के लिए एवं भारत को अपनी रक्षा 
के [छाए सेना सनाइने के लिए तैयार करने के अन्य उपाय भी किये जा 


भारतीय व्यवस्थित सेना के स्थल रूप से दो अंग हे:--ब्रिटिश सेना 
आर हिन्दुस्थानी । इनकी मुख्य जाखाएँ इस प्रकार हें---- 
द्विटिश घद्सवार, ब्रिटिश पैदल सेना, रायछ आटिलरी अर्थात 
प्रख्ाना, इंजीनियरिंग सविस, रायरू टेंक कोर, इंडियन सिगनल कोर, 
इंडियन घुड़सवार, इंडियन पैदल सेना, सैनिक चिकित्सा तथा मिलिटरी 
इसी फार्स आदि। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना में रायलछ एयर फ़ोर्स, 
इंडियन एयर फ़ोर्स तथा सामुद्रिक सेना भी झामिल है। 
भारतीय सेना में किर्ज़ कमीशन प्राप्त तथा वायसराय कमीशन 
प्राप्त, दो प्रकार के अफ़सर हैं। भारतीय सेना की संख्या सन्‌ ३४ सें इस 
प्रकार थी--किग्ज़ कमीचन प्राप्त अफ़तर ६,५९०; वायसराय द्वारा 
कमीशन प्राप्त ८४११९; ब्रिटिश सैनिक ५८,४०३; हिन्दस्थानी सैनिक 
2,४५,०१७; अनुयायी सैनिक (४00एछ८78) ३६,५९७, तथा 
हिन्दृस्थानी रिज़र्व ४४,५४१ । 
व्यवस्थित (रि८४०४7) सेना के अतिरिक्त भारतवर्ष की सेना 
दो और अंग हें-- (१) अनुवर्ती (आक्जिलियरी सेना), (२) 
स्टोरियबिल सेना--- 
अनुवर्ती (.ए5७॥५7ए ०070८) सेना--यूरोपीय महायुद्ध के 
समाप्त होने पर अन्य यूरोपीय देशों की तरह अंग्रेजों को भी अनिवार्य 
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* ब्रिटिश घुड़सवार रेजीमेंट ५ ह जिनमें प्रत्येक में २७ अफ़सर तथा 
७५६७ अन्य घुड़सवार हूँ। ब्रिटिश पेदर सेना की ४० बेडेलियन है। 
प्रत्येक बेटेलियन सें २८ अफ़सर तथा ८६५ सेनिक हे। प्रत्येक बेटेलियन 
के साथ २८ छोटी बड़ी तोपें भी रहती हूं। 

रायल तोपख्ाना कई तरह का हे। इसके मुख्य भेद है रायल हारे 
आहिलरी (+ि0ए४ 075८2 ४7८९०), फ़ील्ड हाथर ब्रिगेद 
(66 #्रश्ाला 5792028), फ़ील्ड लोअर ब्रिगेड (#760 
[.0फ5८४ 37820८8 ), फ़ील्ड मेकेनाइजड्ड (20 3[८९०४४7३८८ | 
तथा इंडियन मसाउंटेन ब्रिगेड ([7तादव्ा >0ि्पाओंत शिाएव्यए) 
तोपखाने में छोटी बड़ी तोयें लगभग ४०० हूँं। 

हिन्दुस्थानी घुड़सवार रेजिमेंट २१ हैं। प्रत्येक रेजीमेंट सें १४ 
ब्रिटिश तथा १९ हिन्दुस्थानी अफ़सरों के अतिरिक्त ४९२ सवार होते 
हैं। हिन्दुस्थानी पैदल सेना की ३२ रेजीमेंट हैं जिसमें १२४ बेटेलियन 
हैं। वे इस प्रकार हे--१९ सादी रेजीमेंट जिसमें ९८ बेटेलियन हें, 
३ सेपर्स और माइनर्स रेजीमेंट जिसमें ७ बेटेलियन हैँ तथा १० गुरखा 
रेजीमेंट जिनमें २० बेटेलियन हैं। सादी पेदल सेना की प्रत्येक 
बेटेलियन (पल्टन) में १२ अंग्रेज और २० हिन्दुस्थानी अफ़सरों के 
अलावा ७०३ सेनिक होते है। गुरखा बेटेलियन में १३ अंग्रेज अफ़सर, 
२२ हिन्दुस्थानी अफ़सर तथा ९०८ सेनिक रहते हैं। 
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की संख्या ४३,००० रखी गई, और इसमें केवल 
उगेजा गो ह भर्तो करने का नियम बनाया गया। जो अंग्रेज इसमें भर्ती 
दल हू उन्हे नियमानुसार अवसर पड़ने पर लड़ाई पर जाने के लिए वचन 
देना पड़ता हैं। इसकी जिक्षा उमर के अनुसार ही निर्धारित की जाती है 
आर स्थानीय होती है। हर एक प्रान्त में इसके लिए जगह जगह पर 
प्रबंध किया गया हे । 

अनृवर्ती सेना में सना के हर एक विभाग की शिक्षा देने का, जैसे-- 
घड़मवार, तोपखाना, इंजीनियरिय, डेरीफ़ार्म, मेडिकल, सिगतल आदि--- 
का प्रबंध किया गया हैं। इस सेना का प्रत्येक भाग उस स्थान के 
व्यवस्थित सेना-विभाग के अन्तर्गत है । इनकी शिक्षा साल भर समय 
समय पर होती रहती है और प्रतिदिन के हिसाब से इन्हें कछ वेतन भी 
मिलता हैं। इस सेना में भरती होने की कोई निश्चित अवधि नहीं हैँ 
किनु फिर भी ४ वर्ष के बाद या ४० वर्ष की उमर हो जाने पर इसे इच्छानु- 
सार छोड़ देने की इजाज़त है । 

इंडियन टेरिटोरियल फ़ोर्स--सेना में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के 
अभिप्राय से ही इसका निर्माण किया गया है। इसे भारतीय सेना का एक 
अंग बना दिया गया हैँ और इसी में से व्यवस्थित सेना के लिए 
भर्ती की जाती हैं। इसका मुख्य कर्तव्य देशरक्षा ही है। यह बताया जा 
चुका है कि यूरोपीय महायुद्ध के समय में देशरक्षा के अभिप्राय से स्वयंसेवकों 
का दल बनाया गया था। यह सेना उसी दल का नवीन संगठन, इंग्लेड के 
पुराने मिलीशिया के आधार पर है| 

इंडियन टेस्टोरियक फ़ोर्स में आजकल 2१८ प्रास्तीय बेटेलियन, 
३ गहरों की यूनिट ( (7027 (705), ११ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर और 
एक मेडिकल ब्रांच है। प्रान्तीय बेटेलियन का अभिप्राय उसे व्यव- 
स्थित सेना के ही रूप में लाना है। अतएवं इसकी ज़िम्मेदारी अधिक है। 
आवध्यकता पड़ने पर इसी में से व्यवस्थित सेना में सैनिक लिये जायेगे । 


गहर की यतिद का उत्तरवाधित्व केवल उन्हीं प्रान्तो के लिए है जिनमें वे 
स्थित हे। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में अपले झपने विश्वविद्यालय के ही 
वद्यार्थी लिये जाते है। इसका भभिषाय सेना में भरती करने या प्रान्त 

की रक्षा करने का नहीं वरतन्‌ केवल य्रद्ध संबंधी शिक्षा देता ही हे | 

प्रान्तीय ठेरिटोरियल फोर्स में ६ वर्ष के छिए था कही कही 
लिये भरती होती है । हर एक प्रास्तीय टेस्टोस्यिल फ़ोर्स के लिए ५ ब्रिटिश 
अफ़सर व्यवस्थित सेना से दिये जाते है जो प्रतिवर्ष 'केम्प में ही युद्ध कला 
की शिक्षा देते हैं। प्रथम वर्ष प्रत्येक व्यक्ति को एक मास तक शिक्षा दी 
जाती है। इसके बाद प्रतिवर्ष समय समय पर कुछ मिलाकर ३० दिल 
सिखाया जाता हैं। 

शहर यूनिट--ये तीन बहर यूनिट बंबई, नद्रास और इलाहाबाद में 
है। इसमें ६ वर्ष के लिए भरती होती है। इन ६ वर्षों में शक का प्रव॑ः 
केवल साल भर का रस्ता है। प्रथम बाद कुछ मिलाकर ३० दिन 
बाद में प्रतिवर्ष केवल १६ दिन शिक्षा दी जाती है । 

यूनिर्वर्सटी ट्रेनिंग कोर--यूनिवर्सिती कोर के ११ प्रधान स्थान 
([१८400प०४८१$) ये हें-“>बंबई, कलकत्ता, लाहोर, इलाहाबाद, मद्रास 
पटना, नागपूर, बनारस, लखनऊ, रंगून, ढाका, दिल्ली ओर कराती ! 
यह ऊपर लिखा जा चुका है कि इसमें यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी तथा अध्यापक 
ही भरती हो सकते हैं और इसका अभिप्राय केवल युद्ध संबंधी शिक्षा ही देना 
है। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर के प्रत्येक हिस्से के लिए एक ब्रिटिश आफ़ि- 
सर जिसे स्टाफ़ साजेट इंस्ट्रक्टर कहते हे, दिया गया है। इनकी शिक्षा साल्‍ल 
भर होती है और प्रत्येक प्रान्त में प्रतिवर्ष एक छोटा कंस्प हुआ करता है 
जिसमें कवायद, खेल आदि हआ करते हैं। बदच्चपि इनका कोई विशेष 
उक्तरदापित्द नहीं हे किलु इनमें से प्रान्तीय तथा शहर यूनिट के लिए 
आफ़िसर या सेनिक भी लिये जा सकते है । 

रियासती देशी सेना--भारतीय सेना के अतिरिक्त देशी रियासतों 
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में भी सेनाएं हें जो र्यासतों के ही खर्चे से बनाई गई हें। पहिले इन्हें 
इंपगीरियिल सविस टप्स' कहते थे। आवश्यकता पड़ने पर देशी रियासतों 
सेना ने ब्रिटिश सरकार की सदेव बड़ी मदद की है यद्यपि यह इसके छिए 
वाध्य नहीं हैं। सरकार की ओर से हर एक देशी रियासत में कुछ स्थायी 
ब्रिटिश अफ़सर रहते हें, जिन्हें मिलिटरी एडवाइज़र और असि- 
स्टेन्ट मिलिटरी एडवाइज़र कहते हें। इनका कार्य रियासत के राजा 
को सेना प्रबंध संबंधी परामशञ देता हे । 
यरोपीय महायद्ध के बाद रियासतों ने अपनी सेनाओं का संगठन नवीन 
से किया है। सन्‌ १९२९ में रियासतों की कुल सेना ३६,१२१ थी। 
इस प्रकार थीं--तोपखाना (ै70[0।ए)---१,४४५; रिसाला-- 
८०; पैदल---२३,०९८; ऊेट--४६३; मोटर मशीनगन---२६ 
मेपसं--- १०१४ और माल ढोने वाली खच्चर फ़ौज़ (774॥70980077 
(0708) १,६१६ 

रायल इंडियन मेरीन (र0ए० ॥70497 ./५//06)--भारतीय 
जहाजी बेझ का इतिहास ईस्टइंडिया कंपनी की उत्पत्ति से ही आरंभ हुआ। 
कंपनी को अपने व्यापार तथा माल की, समुद्री डाकुओं तथा पोत॑गीज 
और फ़रासीसियों से रक्षा करने के लिए हिन्दमहासागर में लड़ाई का 
बेडा रखना पड़ा। इस बेड़े ने समय समय पर अपनी शक्ति के अनुसार 
बड़े बड़े कार्य किये। यूरोपियन महायुद्ध के समय इसने प्रदंसनीय सहायता 
की। हिन्दमहासागर को अधिकार में रखते हुए इसने इजिप्ट, मारस्लेज़, 
तथा पूर्वीय अफ्रीका में भी युद्ध किया। सन्‌ १९१९ में लड़ाई समाप्त हो 
जाने के वाद इसका आकार तथा कार्य बहत ही घटा दिये गये । 

सन्‌ १९२५ में भारत सरकार नें 'राल्सिन कमेटी” भारतीय समृद्री 
सेना की जाँच एवं संगठन के लिए बनाई। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 
रायछ इंडियन मेरीन' का संगठन “रायरू नेवी' के ही आधार पर आरंभ 
हुआ। भारतवासियों को रायल इंडियन मेरीन' में स्थान देने के लिए 


न 28 


(5 


ञ्ज्क 


न्च्प 


प्रातनयागा परान्ना ((ठाएधएएतच८ पे 0 32% १: क्ा आया 


जन क्रिया गया। परॉहले पराजन्षा जन 2 2:* मे हु | जम 7 कस 
दवार बैठे कित अभाग्यवश कोई भी बोग्य न निकला | दिल्ली में नदंबन के 


महीने में फिर परीक्षा हुई जिसमें १९ में से + लिये गये। ये इंजीनियर 
के विद्यार्थी थे अतः लिनज्षा के लिए विलायत ५ वर्ष के लिए भेजे गये। 
आजकल इसमें शाकयाई के कर्मचारियों के अतिरिक्त १०६ कमीसमन 
प्राप्त अफसर , 2,००५ वारंट प्राप्त अफ़सर हें! इसके एस £ स्लप 
(30098), २ पेट्रोल वेसल (?िटा।0. $ €5६5६:६१, ५ ट्राहस 4:5७ ८7६ 
- सव करने के जद्गाज़् | >वाए८ए 57:05, तथा एक जहानब एइनक्षा दन के 
लिए है। सन्‌ १९३४ के एक्ट के अनुसार इसका ताम तायल इंडियन नेवी 
हो गया हैं। इसका कमानद 'र्यिर एडमिरक करना हूं। 
रायल एयर फ़ोर्स (रि00४ ४४ £#0/८८--साबल एथयन फोम 
में ८ स्केविद्न (30७७०॥०४5) हे. जिनमे लड़ाका हवाई जहाज़ के अति- 
रिक्त सामान ढोने के भी बदढ्े-वढ़े हवाई जहाज हें। कराची आर लाह्ोर 
में हवाई जहाज की मरम्मत करने के कारखाने हें। हवाई हद में 
२१० हवाई जहाज, २,२१० ब्रिटिश अफ़सर तथा १,२२६ हिन्दस्थानी 
अफ़सर और अन्य कर्मचारी है। रायलछ ऐयरफ़ोर्स वे कई तरह से सेव्रा की 
है। सन्‌ १९२८ के अफ़गानिस्तान के विद्रोह में इसने ५८६ दपक््तियों 
की जानें उन्हें काबुल से हिन्दुस्तान लाकर बचाई। युद्ध संबंधी कातों के 
अतिरिक्त ज्ञांति के समय भी इसने प्रश्यंसनीय कार्य क्रिया। शायोक 
(500०४) बाँध के टूटने पर इसने सिश्र नदी के तटवर्ती निश्नासियों को 
रसद आदि पहुँचाने में वहत सहायता दी। अगस्त मास सन्‌ १०९३० में 
सिन्ध्‌ नदी में भयंक्रर पूर आने से जब जेकवाबाद और रेटी के ब्रीच का 
रेलमार्ग टट गया तब रायल एयर फ़ोरस ने अमल्य सहायता देकर बहु 
से मनुष्यों के प्राण बचाये। इसके अतिरिक्त पश्चिमी सीमाप्रांत के अगम्प 
स्थानों के नक़॒णे आदि बनाने में भी इसने खास हाथ बंटाया। अभी हाल 
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ही में पहली जन १०३० को क्वेटा में भयंकर भूचाल आया जिसमें हज़ारों 
व्यक्त मरे एवं घायल हुए। इस अवसर पर भी हवाई जहाज़ों ने अनुपम 
एवं प्रन्नंसनीय सेवा की हैं। 

इंडियन एयर फ़ोर्से--सेना के अन्य विभागों की तरह हवाई जहाज़ 
के विभाग में भी भारतीयों को स्थान मिलने लगा हे। सरकार के द्वारा ८ 
अक्टूबर सन्‌ १९३२ में इंडियन एयर फोर्स भी स्थापित कर दिया गया है। 
क्रेनवेल्ल के कालेज में भारतवासियों के लिए भी संख्या निश्चित हो गई 
है। आबा की जाती है कि कुछ वर्षों के वाद इंडियन एयर फ़ोस' अच्छी 
उन्नति कर लेगा। 

सेना विभाग का शासन प्रबंध--काउंसिल सहित गवर्नर जनरल 
ही सेना विभाग के शासन प्रबंध का अन्य विभागों के समान प्रधान है । 
किनू सेना के संचालन एवं नीति नियंत्रण का सारा भार कमांडर-इन- 
चीफ़ के ही हाथों में हैं । कमांडर-इन-चीफ़ अर्थात्‌ भारतीय सेना का 
प्रधात सेनापति वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य और अपने विभाग 
का प्रधान है । इसके आधीन थलूसेना, जलसेना, वायूसेना आदि सब 
विभाग हें। सेना संबंधी नीति आदि के लिये प्रधान सेनापति का अब 
सीधे इंगलेड के युद्ध विभाग (७४४४ (070०2८) से ही संबंध है । 

प्रधान सेनापतिके परामश और सहायता के लिये ४ सदस्यों की 
एक छोटी सी समिति है । इसका सभापति स्वयं प्रधान सेनापति हैं तथा 
क्वार्टर मास्टर जनरल, मास्टर जनरल आफ़ आ्डनेंस, सेना विभाग का 
भारत सरकार का सेक्रेटरी (56टट८॥४ए ०0 ६76 (50ए8४४7767// 
0 4709 47 ६76 -777ए [2८09/0/77670) और सेना संबंधी धन 
का अर्थ मंत्री (शब्द औैतेएशंडटा 6 3तफकए मिमशाट्ट) 
इसके सदस्य हे । ह 

सेना खर्च (3777 55००7 ०॥८/८)---योरोपीय महायुद्ध के पहिले 
(१९१३-१४) सेना विभाग पर २९ करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय होते थे। 
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सन्‌ १९२२-२३ में कई कारणों से सेना खर्च ६६ करोड रुपया हो 
गया । अतव सन्‌ १९०२० में एक कमेटी जो 'इंच केप कमेटी कला 
हैं, भारतवर्ष की आ्थिक स्थिति की जांच के लिये बताई गई। इस 

कमेटी ने सनाविभाग के खर्चे को भी क्रम करने का प्रदनन क्रिया ! 
“इंच केप कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सेना का जापिक ख़च्े ६६ करोड 
से ५९ करोड़ हो गय्या। देश की आधिक स्थिति इस खर्चे को ने 
संभालने के लिये पर्याप्त न थी। सन्‌ १९२८ ई० में प्रधान सेनापति 
ने इस शर्ते पर ठेका लेना स्वीकार किया कि सेना विभाग की आबिक 
परिस्यिति पर कोई हस्तक्षेप न करे। प्रधान सेनापति का प्रस्ताव मान 
लिया गया और उसे ५० करोड़ रुपये की रकम सेना प्रवंध के लिये दी 
गई । इस समय से सेना का आशिक प्रबंध भी पूरी तरह से प्रधान सेना 
पति के हाथ में आगया हें। इस प्रकार के प्रबंत को सेना का उता 
(0ए ८0002 ७ए४पट77) कहते हैं। इस प्रवंध 
कम करने में अच्छी सफलता मिली १९३१ 
५१ करोड़ ७ लाख ६५९ हजार रह गया । सन्‌ १९३३-३४ 
४९ करोड़ ६७ लाख खच् हुआ । सन्‌ १९२४-३० 
का खर्च ४९ करोड़ ५८ लाख निर्धारित हुआ हैं । 

सेना प्रबंध तथा संगठन--भारत की सेना चार विभागों में विभक्त 

हैं। उत्तरीय विभाग का शासन केन्द्र मरी में हैं। उसकी आधीनता 
में पंजाब और सीमा प्रान्त की सेनायें हैं। दसरा दक्षिणी विभाग हू, जिसका 
शासन केन्द्र पूना है। पूना से ही बंबई, मध्यप्रान्त तथा राजपुताना को 
सेनाओं का प्रबंध होता है। तीसरा पूर्वी विभाग है जिसका केद्ध नेर्न 
ताल में है। यहाँ से यू० पी और बंगाल का सेना प्रबंध होता है। चौथा 

पदिचमी विभाग है जिसका केन्द्र क्वेटा में है। बहाँ ले व्ाचिस्तान शोर 
सिध की सेनाओं का शासन प्रबंध होता है। 

सेना का प्रबंध भी ४ भागों में विभाजित है । एक को जनरल स्टाफ़ 
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विनाग , दुसरे को 'एडजटेंट जनरल विभाग, तीसरे को क्वार्टर मास्टर 
जनरल तथा तौथे को मास्टर जनरलहू आफ़ आईडिनेंस विभाग” कहते 
' यदि विभाग के काम सेना की नीति निश्चित करना, देश-रक्षा के 
हुये उचित स्थानों पर सेना की नियुक्ति और सैनिक शिक्षा का प्रव॑ध 
आदि करता है। दूसरे विभाग के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती करना, अफ़सरों 
की नियुक्ति, सेना की तबदीली, उसकी व्यवस्था, सैनिक चिकित्सकों का 
प्रबंध करना आदि है। तीसरे विभाग का कार्य रसद आदि पहुँचाना 
ट्रें। चौथा विभाग वस्त्र, साजसामान भोजन की सामग्री, अस्त्रशस्त्र 
आदि यूद्ध की सामग्री का प्रबंध करता है। इनके अतिरिक्त और भी 
छोटे विभाग तथा अफ़सर हे जिनमें इंजीनियर इन चीफ़ सैनिक सेक्रेटरी 
विशेष उल्लेखनीय हैं। 

निम्नांकित नक्शे से सेनिक शासन की श्यृंखला स्पष्ट हो जावेगी--- 
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ग्राठवों अध्याय 
शान्ति ओर न्याय 


पुलिस 


अंग्रेज़ी राज्य के पहले अर्थात्‌ मुसलमानी काल में पुलिस का काम तीन 
हिस्सों में बेटा हुआ था। गहरों विशेषतः बड़े शहरों का प्रबंध कोतवाल 
के हाथ में था। उसकी सहायता के लिए सिपाही होते थे। शहर के बाहर 
बड़ी सड़कों आदि का प्रवन्ध फ़ौजदारों के हाथ में था। सड़कों और रास्तों 
पर घान्ति रखना उसके कतेंव्यों में था। सरकार में शान्ति रखने का 
भार अमल गृज़ार पर रहता था। उसके निरीक्षण में गाँवों में पुलिस का 
काम मुक़द्म और चौकीदार करते थे। इस प्रबन्ध में सूबों की परिस्थि- 
तियों की विभिन्नता के कारण कुछ हेर फेर भी कर दिया जाता था। इन 
साधनों के अलावा गुप्त चर अर्थात्‌ खुफ़िया पुलिस भी रहती थी जो प्राय: 
केन्द्रिक शासन के निरीक्षण में थी। मुग़ल साम्राज्य के जीणंशीर्ण हो जाने 
पर उनका पुलिस प्रवन्ध भी बिगड़ गया। यद्यपि पुराने नाम के पदाधि- 
कारी थे किन्तु शायद गाँव के चौकीदार को छोड़ कर सब कतेव्य विमुख 
ही नहीं किन्तु अत्याचार करने लगे थे। जमींदारों के हाथ में अधिक शक्ति 
चली गई और वे और कामों के साथ पुलिस के काम भी स्वेच्छानुसार 
करते लगे। 


* सूबे का भाग जो कमिइतरी अथवा ज़िले की तरह होता था। 


| 


स्टइण्डिया कम्पनी का प्रभत्व जब मद्रास अर बंगाल में स्थापित 
हा गया तब पुलिस के सम्बन्ध में उन्होंने सबसे यहले जो काम क्िय्या तार 
जमाशरों के हाथ से पुलिस के काम को ले छेना था छाई कानवालिस 
उनसे पुलिस का काम लेकर कम्पनी के नौकरों को सुपुद किया, ६5९३ 
उसने ज़िल्य जजों को आभाज्ञा दी कि वे जिले रू प्रत्येक ४०० बसे मील 
के हल्क़े बना कर उनमें से हर एक में पुलिस दरोगा नियक्त 
का काम जिला जज मजिस्ट्रेट की हेसियत से देखता था। सन्‌ १८४१६ 
में पुलिस का काम जिला जज के हाथ से केकर कलेक्टर के सुपुर्दे आर दिया ' 
इस समय कलक्टर सजिस्ट्रेट का भी क्राम करता था। ऐसा ही प्रतन्ध 
मद्रास में स्थापित किया गया। किल्तु कलक्टर के पास इतना काम था 
कि वह जिले की पुलिस का अच्छी तरह निरीक्षण नहीं कर सकता था ; 
इसके अलावा फ़ौज के सिपाहियों को नी कुछ पुलिस का काम करना एइनता 
था। प्रबन्ध की बेतरह शिकायतों के कारण छाई बदिक ने प्रेसीदेन्सी 
नगर के लिए एक एक पुलिस सुपरिस्टेन्डेल्ट नियक्त किया। इन नगरों 
से बाहर बंगाल सूबे के लिए ढाका, मुशिदाबाद और पटने में भी एक एक 
पुलिस सुपरि्टेन्डेन्ट नियुक्त हुआ जो अपने अपने अहाते के भीतर के 
पुलिस का निरीक्षण करते थे। किन्तु बम्बई सूबे में ऊदट्रम साहत्र के पथ 
प्रदर्शन एवं नेपियर साहव की आयोजना के अनुसार बह निश्चित हुआ 
कि पुलिस विभाग को किसी का पुछल्ला न करके स्वतंत्र विभाग के रूप में 
संगठित करना ही हितकर हैँ। यह प्रवन्ध वम्बई में प्रचलित हुआ और 
कई ज़िलों में पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्ट नियुक्त क्रिये गये [१८५०-०० ! 
यही प्रथा सन्‌ १८०० से ०७५ में मद्रास में भी आरंभ क्री गई। इससे 
भिन्न यू० पी० और पंजाब में दो प्रकार की पुलिस रखी गई। एक 
तो अध सेनिक (367- !![37ए५ ?20]0८) और दूसरी खफिया 
अथवा साधारण [7206८ किन्तु इस प्रव॒न्ध में खर्च अधिक 
पडता था। 
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सन्‌ १८६१ में पुलिस के संगठन का एक एक्ट (+# या लल 
807 [76 फिव्प्टणांआं०0 0 7006) पास हुआ जिसके अनुसार 
मद्रास और वम्बई सूवे को छोड़ कर सारी ब्रिटिश इण्डिया की 
पुलिस का संगठत हुआ । उन दोनों सूबों ने अपने लिये १८५९ 
और १८६७ में क्रमश: एक्ट पास कर लिये थे। १८६१ के एक्ट के 
अनुसार निश्चित हुआ कि पुलिस असेनिक ((॥४ए7! ) सिद्धान्त पर 
स्वतंत्र रूप से संगठित की जाय। पुलिस के अध्यक्ष यूरोपियन नियुक्त 
किये जायें। गाँवों की पुलिस भी इसी संगठन का अंश कर दी जाय। 
यह नये ढंग की पुलिस प्रायः सभी प्रकार की पुलिस का काम करे। 
प्रान्त भर की पुलिस का प्रबन्ध एक ही यंत्र द्वारा संचालित और 


सन्‌ १८८९ में पुलिस के कमेचारियों का वेतन कुछ बढ़ाया गया। इण्डियन 
पुलिसि सविस जो कि इण्डियत सिविछू सविस की तरह उच्च पदाधिकारियों 
को हे उसके लिए सन्‌ १८९३ से परीक्षा द्वारा चुनाव होने लूगा। यह 
परीक्षा भारत में भी होती है। . १९०५ में वेतत की और भी वृद्धि कर 
दी गई। इसी समय पुलिस के इन्सपेक्टरों की शिक्षा के लिये सूबों में स्कूल 
भी खोल दिये गये। सन्‌ १९२० से शिक्षित सिपाहियों की संख्या भी 
वढ़ रही हैं जिससे सुधार की आशा की जा सकती है। इस समय सूबों की 
पुलिस की संख्या दो लाख से अधिक है। तथा देश में दस हज़ार से अधिक 
थाने हैं। पुलिस पर लगभग ग्यारह करोड़ रुपया वाधिक खर्च होता है। 
खुफ़िया पुलिस (गांधी. पाएटइ2शा00 267क॥- 
77८00)--इलिहास के पाठक जानते होंगे कि एक समय ठगी और 
डर्कती का देश में ज्ञोर था । उसका केन्द्र मध्यभारत में था 
पर वहाँ से दूर प्रदेशों में भी ठग और डाकू फैल जाते थे। 


ठगी के दमन के लिए छाई बेंटिक ने एक विभाग क्रायम किया 
(१८३०) जिसने सफलता पूर्वक काम कर दिखाया । कुछ वर्षों 
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के बाद (१८३९) इकेती दमन करने का काम भी उसके सूपृर्द कर दिया 
गया। सन्‌ 2८६०-६३ के बाद इसकी आवब्यकता शशि 

लिए न रह गई अतएव यह रिवासतों में इकती दमन करने के लिए उनको 
सहायता देने के छिए कायम रहा। सत्‌ 2००४ में 
अपना रूप बदल कर सेन्ट्रल सी> आइर ही२ का रूप पाया: यह विभाग 
भारत की केन्द्रिक सरकार के होम डिपार्टमेंट की अध्यक्षता ओर निरोक्षण 
में संगठित है। इसका काम संगठित और व्यापक जूमों की जांच 
करना और उनका उदघाटन करना हूँ । ऐसे आ्यापक्ष क्लोर संगदिन जमे 
के करनेवालों का जाल अथवा कार्यक्षेत्र चारों ओन फला रहता हे इसो 
कारण इसका प्रवन्ध भारत की सरकार ने अपने हाथ में रखा। क्िल्द 
प्रान्तिक कार्य के छिए हर प्रान्त में एक एक सी०> आइज ई० विधभार 
खोल दिया गया । आवश्यकता पहने पर प्राल्तोय दिनाणंँं आर 
स्थासनों को भी केर्द्रिक विभाग सहायता देता है ; 


| 


रा 


पता 


का 


, [८ 


संगठन 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है सूबे की पुलिस का निरीक्षण और 
संचालन एक ही यंत्र द्वारा होता है। पूरे सूबे की पुलिस का सबसे वहा 
अफ़सर  इन्सपेक्टर-जनरल-आव-पुलिस है। इससे उत्तर कर एक सूबे से 
डिप्टी-इन्सपेक्टर जनरल-आव पुलिस होते है जिनमे से प्रत्येत्ञ सर्वे के एक 
विभाग का अध्यक्ष होता है। रेल की प्रत्लिस नी एक दिए आइज जी> 
पुलिस और सी० आइ० दी> भी एक दिए आभाइ> जी० पूछिस को 
अध्यक्षता में रहती 

जिले की पुलिस का अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट सुपरिल्टेन्डेस्ट आवू पुलिस 


(2.5.7.) होता हैं । यच्धपि झान्ति स्थापन और जुर्मो की जाँच के लिए 
यह जिला के कलक्टर या डिप्टी कमिव्नर की अध्यक्षता मं काम करता 
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हि] 
+ 
। 


ता 


क्िनत जिले की पुलिस के संगठन आदि विषयों में यह अपने से ऊपर 
पुलिस विभाग के अफ़सरों का मातहत है। ज़िला के एस० पी० की सहा- 
बता के लिये बड़े इहरों में एक असिस्‍्टेन्ट एस०पी० (0.७..?,) भी रख 
दिया जाता है। किन्तु साधारणतः एस० पी० के नीचे डिप्टी-सुपरि्टेन्डेन्ट 
पुलिस होते हें जो प्रायः हिन्दुस्तानी होते हैं। ये लोग जिले के एक हिस्से 
के प्रबन्धक होते हैं और अपने हल्के में दौरा करके निरीक्षण करते हैं। 
प्रत्येक हल्के में कई थाने होते हें। थाने का अफ़सर थानेदार होता है। 
थानेदार की सहायता के लिए नायब, दीवान, कान्सटेबिल, चौकीदार 
आदि रहते हें । थाने के अन्दर कई पुलिस की चौकियाँ होती हें जिनमें 

कान्सटेबल और कई कान्सटेबल रहते हें। गाँवों में पुलिस चौकीदार 
रहते हँं। इस प्रकार शहरों से छेकर गाँव तक पुलिस का जार फेला 
हुआ है। 

इस सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिये कि प्रेसीडेन्सी टाउन्स (कल- 
कत्ता, बम्बई, मद्रास) का पुलिस प्रबन्ध सूबे की साधारण पुलिस के संग- 
ठन से बाहर हैं अर्थात्‌ वह इन्सपेक्टर जनरल आव्‌ पुलिस के द्वारा नियं- 
त्रित नहीं होता। उन शहरों की पुलिस का इतिहास भी कुछ भिन्न है। 
प्रत्यंक गहर की पुलिस का मुख्याधीज पुलिस कमिइनर होता हैं जिसका 
सम्बन्ध सीधा सूबे की सरकार से है न कि इन्सपेक्टर जे० पुलिस से। 

ज़िला के मुख्य गहर में जिला की पुलिस का केन्द्र होता है। यहीं पर 
एस० पी० आदि अफ़सर और उनका दफ्तर होता है। यहाँ पर पुलिस छाइन 
रहती हूँ जिनमें फालतू (१८४८४ए८) पुलिस रहती है और नये रंगरूटों 
को क़वायद आदि सिखाई जाती है। यदि शहर में या अन्यत्र कहीं अधिक 
पुलिस की आवश्यकता पड़ी तो उसके अनुसार वहाँ सिपाही भेज दिये 
जाते हें। छाइन में आवश्यकतानुसार हथियार बन्द पुलिस भी रहती 
हैं जो कचहरियों खजानों आदि में पहरा देते हैं। बाज़ बाज शहरों में 
हथियार बन्द घोड़सवार पुलिस भी रहती हैं। 


को कक ग्+ 


की 
के 
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कचहस्यों में पुलिस के मुक़द्दमों की पैर्ब्ों ऋरते के छिए प्रोसीकय 


खत 


तक 


डिंग इन्सपरेक्टर नियकत रहते है। संगीन मामलों क्षी परवो के किए सरकार 
की ओर से छोटे या बड़े वक्तीर नी रहते है। ये पह्लिक प्रोसीक्यटर था 
असिसटेन्ट पब्लिक प्रोसीक्यटन कहलाते हर 

रेलवे पुलिस का संगठन कुछ विभिन्नता रखता हैं । ऊपने कहा 
जा च॒का है कि रेलवे पुलिस एक दि>8०जेनरल की मातहत हैं। इसके 
मातहत एक असिसटेद इ० ज> (.].(5.! होता है। सवा कई भागों 
((20758003$) में विभकक्‍त है ।ै प्रत्येक्ष विवीजन एक डिवोजनल 
सुपरिनटेन्डेंट के निरीक्षण में हैं। 

सी० आइ० डी०--आइ० जी० [ इत्मपेक्टन जेनरल। के नीचे एक 
हिप्टी इन्सपेक्टर जनरल होता है जो सीर्आइजदी> क्षा निरीकाण 
करता हैं। इसकी मातहती में भी कई अमिसतरंद चर आइण० जोर 
(४ .).4, 09.) ही है| 

आसाम (55७7) ८8) का संगठन फ़ौजी इंग पर हूँ। उसी 
प्रकार पश्चिमोत्तर प्रान्त में साधारण पुछिस के अलावा फ्स्टियर क्ान्स्टे- 
ब्यूलरी ( 70772८7 (.00990पएशए) हैं जिसका खर्च कऋन्‍्द्रिक सरकार 
उठाती है। 


हैक 


(पा जँपघड॑!0९ 
न्यायविभाग (दीवानी) 


सन्‌ १६६१ में द्वितीय चाल्से ने बम्बई के गवनर और उसका काउ- 
स्सिल को दीवानी एवं फ़ौजदारी के मामलों का फैसला करने का अधिकार 
दिया। सन्‌ १६८३ में उसी ते यह आज्ञा दी कि कोर्ट आवब्‌ जूुदीकेचर 
(((0ए०७८ ०६ [एफ८टआापाए) उन स्थानों पर क्रायम किये जाये 
जहाँ कम्पनी उचित समझे । इनमें एक क़ानून जानते वाला 


2४८ भारतीय शासन विकास 


[9ए५८/) और दो कर्मचारी (८४८१३७॥5) नियुक्त किये जायेँ। 
सन्‌ १७२६ में बम्बई मद्रास और कलकत्ते में मेयर ()०ए०04) की कच- 
दरियाँ जिसमें मेयर के अछावा ९ सदस्य (66777) होते थे 
स्थापित की गई जिनको न्याय करने का अधिकार दे दिया गया । इनकी 
अदालत से प्रेसीडेन्सी की अदालत में अपील हो सकती थी । और चार 
हज़ार रक़म के मामछों की अपीक राजा और उसकी काउन्सिल 
(778 70 ॥5 (०पााट) में की जा सकती थी। कितु सन्‌ १७५३ 
में इनका अधिकार सिर्फ़ यूरोपियनों पर रह गया । इनके अलावा बीस 
रुपये तक के मामलों को तय करने के लिए ((-0पा ०र्ई एि८वृप८४) 
क्रायम किये गये । 

सन्‌ १७३०७ में कम्पनी के हाथ में बंगाल, फिर बिहार और उड़ीसा 
आया। यहाँ पहले से दीवानी के मामकों को तय करने के लिए मुरल 
सम्राट की ओर से दीवानी अदालत और काज़ियों की अदालतें थी। सूबों 
की दीवानी पाने पर १७६५० में भी कुछ वर्षो तक पुरानी अदालतें चलती 
रहीं | सन्‌ १ ७७२ में कम्पनी ने स्वयं दीवानी अदालतों के नियंत्रण का भार 
अपने हाथ में ले लिया और ज़िलों में यूरोपियन जजों की अध्यक्षता में ऐसी 
अदालतें क़ायम हो गई जिनमें हिन्दू अथवा मुस्लिम क़ानून चलता रहा। 
छोटे मामलों के छिए सदर अमीन और मुंसिफ़ तैनात किये गये । उपर्थुक्त 
अदालतों से सूब्रों की अदालतों में (जिनमें ४ यूरोपियन जज होते थे) 
अपील हो सकती थी और उन सब अदालतों के ऊपर कलकत्ते की सदर 
दीवानी अदालत में (जिसमें गवर्नर और उसकी कौंसिल के सदस्य होते 
थे) अपील की जा सकती थी। सन्‌ १७७४ में रेग्यूलेटिंग एक्ट के अनुसार 
क्रलकत्ते में एक 5प|7०76 ८007 ०[ ]प्रतीट्क्वापा८ क्रायम किया 
गया जिसमें यूरोपियन जज और एक चीफ़ जस्टिस नियुक्त किये गये। 
इसके संस्थापन से मेयर की कोर्ट का अन्त ही गया। 5प्र[77277८ 
(-0एा४ ० [ए०८४पएा८ में अँग्रेज़ी क्ुनून चलता था। इस कचहरी 


दान्ति अर स्थाय पा 


हर 


का पुवेस्थापित अन्य अदाहतों से संबंध निव्बध ने होने के आारए बचा 
गोलमाल पैदा हो गया। 

लाई कार्नवालिस ने सुधार का प्रयत्न किया ' उसके सुधारों से निम्ल- 
लिखित संगठन स्थापित हो गया। सबसे नीचे प्रचास रपये क्र के मामते 
तय करने के लिए कमिश्नर अमीन, सालिस आर मानान होने 
थे जिनको तनख्वाह नहीं कित उनके फेसला किये हाई मामलों क्र 
में मपया पीछे एक आना कमीनन मिलता था। इन कचहरियों के ऋग्र 
जिले की अदालत थी जिसका अध्यक्ष बूरोपियन जज होता था जो दिन्दृ- 
स्थानी असेसरों क्री सहायता से अपने जिले के माल आर द्ोजानः के 
मामलों का निर्णय करता था। जिले की अदालत के ऊपर सूबों की अदालल 


हक 


थी जिनके केन्द्र पटना, हाका, मशिदावाद और कलकने मे थे, इनके मे 


की राय से मुकदमे तथ करता था। यदि हजार न्पिये से ऊपर की रकम 
का मामला होता तो उसकी अपील सूवे की कचद्ररियों से सत्रसे बडा 
कचहरी सदर दीवानी अदालत में (जो पूर्ववत थीं। हो सकती छा। उन 
कचहरियों में यरोपियनों के मामले नहीं आते थे। उन पर >प्रफ्ा्:० 
(-0पछ7: ० ]एक्व्यापांट का अधिकार था। कार्नवालिस के समय 
का ढाँचा ही आगे चलकर क्रुछ काट-छांठ ओर परिवर्तन के साथ 
स्थिर होगया और आजतक चल रहा हे । 
लाई वेलेजली के समय में (१ ८०४) सदन दीवाना 
अदालत का रूप बदल गया। उसमे गवर्नर और उसकी काउन्सिल के 
वजाय तीन जज नियक्तत कर दिये गये। इसम समय समव पर जज का 
संख्या बढ़ती रही और अन्त में यह संस्था सन्‌ १८६१ मे सुप्रौस काट 
(5प7८70९८ (5प्रासे मिलकर हाईकोर्ट के रूप में परिवर्तित 
ही गई। 
लाड्ड बेन्टिंक ने सूबों की कचहरियाँ तोड़ दीं और जिला जज के भसवि- 


क्ष|] 
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कार वढ्ाकर उसकी उपाधि [258८ शा 58258075 ५१9८ 
कर दी । इसी प्रकार हिन्दुस्थानी कमिश्नर को मुख्य सदर अमीन 
(709४ 39097 >7707) की उपाधि दी। ये ही आगे चलकर 
सन्‌ १८६८ में 5प००।०7976 ]ए०१४6 कहलाये। इनका पद )5८ 
370 3८४४४078 जज के नीचे होता है। छोटे (मामलों को तय करने 
वाली (-0प7 ० रिव्वुप८४७ सन्‌ १८५० में 8&70%!॥]| (2०४८ 
(-00॥७ के नाम से संगठित कर दी गई। 

मद्रास में १८०१ में और बम्बई में १८२३ में मेयर कोर्ट के बदले 
सुप्रीमकोर्ट बनी। सन्‌ १८६५ में दोनों सूबो में भी हाईकोर्ट और १८६६ 
मे इलाहाबाद में हाईकोर्ट क़ायम हो गये । बाद को अन्य सूबों 
में जो* हाईकोर्ट बने हें वे सन्‌ १८६१ के थालिमेंट के एक्ट के ही आधार 
पर हैं। इसके बाद पालिमेंट द्वारा नहीं कितु गवर्नर जनरल की काउन्सिल 
द्वारा चीफ़ कोर्ट और जुडीशियल कमिइनर कोट की स्थापना भिन्न भिन्न 
समय मे अन्य सूबों में की गईं। सन्‌ १८६५ से १८७५ के बीच में सब जगह 
दीवानी अदालतें एक ही ढँग की कर दी गई । 

सन्‌ १९३५ के एक्ट के अनुसार जब भारतमें फ़ेडरेशन स्थापित 
होगा तब देहली में फ़ेडररू कोर्ट (7८66४ (0०४७४) नामक एक 
ऐसी अदालत बनाई जायगी जो फ़ेडरेशन सम्बन्धी कानूनी मामलों अथवा 
सू्ों और रियासतों के पारस्परिक या केन्द्रिक शासन के झगड़ों का 
निर्णय करे। इसमें एक चीफ़ जस्टिस आव्‌ इण्डिया और छ: जज होंगे। 
जिनकी नियुक्ति सम्राट्‌ करेंगे। इस अदालत के फ़ैसले के विरुद्ध कुछ शर्तों 
पर इंग्लैंड की प्रिवी काउन्सिल में अपील की जा सकेगी | 


अनियलन नकल. -ननमानमननन+-पनननन++ कलम तलाक 3५ 


” पटना का हाईकोर्ट सन्‌ १९१६ सें, राहौर का १९१९ में और 
नागपुर का १९३६ में बना । 
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दीवानी शासन का आवनिक संगठन 


गाँवों मे--गाँवों में या तो मुखिया या पंचायतें जैसा जहां हो! 
५०] की मालियत के या वादी प्रतिवादी की इच्छानुकूछ २००] तक के 
मामले तय करती हें। मद्भराम और सी “पी ० में यह प्रथा विज्येपतः प्रचलित 
है। कहीं कहीं ये गाँव के मंसिफ़ कहलाते हैं । 

जिला--जिला की दीवानी का सबसे वद्ा अविपति 'डिल्ट्रिक्ट 
और सेशन जज होता हैं। इसकी नियुक्ति हाईकोर्ट के परामर्श से सत्र 
की सरकार करती हैँ । यह जिला की अन्य अदालतों का निरीक्षण और 
स्वयं मुकदमे भी करता हैं। इसके अधीन सवोडिनेट जज और मुंसिफ़ होने 
हैं। दीवानी के मक़दमे करने में उसका छ्षेत्र करीब करीब वेसा ही हे ह 
कि जिले के जजका। मंसिफ़ की अदालत में १,७००) से २,०००) तक 
की मालियत के मक़द्में जाते हैं । शहर के बाहर भी जिले में ५००) 
से १०००) तक के मामलों को तब करने के लिए सवोडिनिंट जज या 
मंसिफ़ होते हैं। वाज स्थानों में सब जज ५००) तक और मुंसिफ़ १००) 
तक के ही मामले तय करते हैं । इन छोटी अदालतों को छशाईई 
(978८ (:0४४४७$ कहते हैं। प्रेसीडेन्सी नगरों (बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ) 
की 58797 (9०५5९ (0पा४$ के कुछ अधिक अधिकार हैं । जिला की 
सबसे छोटी अदालतों से निर्धारित रक़मों के मामलों के सिवा, जिला 
जज की अदालत में अपील हो सकती हैें। 

हाईकोर्ट--सव जिलों की अदालतें सूवे की हाईकोर्ट के निरीक्षण 
में होती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हाईकोर्ट का अधिकार-श्षेत्र उतना 
ही बढ़ा हो जितना कि सूवा। आसाम के सूबे में कलछकते के हाईकोर्ट 
का अधिकार है। कितु यू०पी ० में अवध के लिए चीफ़ कोर्ट अछाहदा है। 
हाईकोर्ट के जजों की नियक्ति स्वयं सम्राट करता है। और जब तक 
उसकी इच्छा होती है वे जज रहते है। जजों में से कुछ तो आइए सी ० एस ० 


है हक. 


| 


| 
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के होते हैं और कुछ बैरिस्टर या एडवोकेट होते हैं। हाईकोर्ट के संगठन 
के शासन पर तो सूबे की सरकार का निरीक्षण है किन्तु न्‍्याय-शासन 
पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। सिफ़ कलकत्ता की हाईकोर्ट के 
शासन का निरीक्षण गवर्नमेंट आव इंडिया के आधीन पहले से ही चला आता 
है। हाईकोर्ट में उसके अन्तर्गत जो अदालतें हें उनसे अपील हो सकती है। 
के छ निर्दिष्ट मामलों के सिवा, जिसमें कि हाईकोटे के फैसले के विरुद्ध 
प्रिवी-कार्डाि न्सल में अपील की जा सकती है, हाईकोट का फंसला ही अन्तिम 
होता है। चीफ़ कोर्ट और जुडिशल कमिश्तरी के अधिकार क़रीब 
क़रीब हाईकोर्ट के ही समान हें। 

प्रिवी काउन्सिल---प्रिवी काउन्सिल जो सम्राट की सभा हे उसको 
अधिकार है कि वह हाईकोर्ट के फ़ैसल के खिलाफ़ अपील सुने । दस हज़ार 
से कम मालियत के मुकहमें उसके सामने नहीं जाते । प्रिवी काउन्सिल 
इस अधिकार को एक जुडिशल कमेटी द्वारा प्रयोग करती है। 


फ़ोजदारी अदालतें 


फ़ोजदारी अदालतों का भी विकास क़रीब क़रीब उसी क्रम से हुआ 
जैसा कि दीवानी अदालतों का। बंगाल में अँग्रेज़ों के आने के पहले वही 
अदालतें दीवानी और फ़ौजदारी दोनों प्रकार के मामलों का फ़ैसला करती 
थीं। किन्तु जब वे बंगाल आये तो उन्हें नबाव के राज्य में दीवानी और 
फ़ाजदशरी दो प्रकार की जक्तियाँ काम करती हुई मिलीं। मुग्रल 
व्यवस्था के अनुसार सूबे का सिपहसालार, सूबेदार नाजिम की हैसियत 
से गान्ति रखता और फ़ौजदारी के मामलों का निर्णय करता था। 
उन बातों के लिए उसकी वेसी ही ज़िम्मेदारी थी जैसी कि माल और 
दीवानी के मामलों में दीवान की। सूबे के अन्य भागों और प्रान्तों में 
फ़ौज़दारी के मामले भी ज़मींदार छोग तय किया करते थे। इसलिए यह 
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नहीं कहा जा सकता कि सूबे में दीवानी और फ़ौजदारी अदालतें पृथक्‌ 
थीं। क्लाइव ने जासन में कोई परिवर्तन नहीं किया। सत १७३७२ से 
कम्पनी ने अपने द्वाथ में शासन का भार छेना आरंभ कर दिया। उसी 
समय एक कमेटी (-0.ाणशंएट्ड 56 (ए८एणं नियुक्त की गई जिसने 
सूबे का दौरा करके शासन सुधार के छिए प्रस्ताव पेश किये। 

उसी कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार फ़ौजदारी की अदालतों की दीवानी 
की अदालतों से पुथक्‌ संस्थापना की गई। फ़ौज्ञदारी अदालतों में जिनको 
“मुफ़्स्सिक निज्ञामत अदालत भी कहते थे मुसलमान अफ़सर न्याय करते 
थे। उनके निर्णयों और कामों का निरीक्षण और सुधार कलेक्टर 
किया करते थे और मंजूरी के लिए कलकत्ते के “दारोग़ा अदालत के 
पास भेज देते थे। कम्पनी के गवर्नर की अनुमति से दंगाल का नवाब 
दारोगा को नियुक्ति करता था। फ़ौजदारी के मामलों की जिम्मेदारी 
नवाब के नायब निज्ञाम के सुपुरें थी। फ़ौजदारी के मामलों के लिए 
हेस्टिग्ज़ ने कलकत्ते में एक सदर निजञ्ञामत अदालत की स्थापना कराई। 
तब से यही अदालत सूबे के फ़ौजदारी शासन का निरीक्षण और 
मुफस्सिल फ़ौजदारी के फ़ैसले के विरुद्ध अपी्ले सुनती रही। इसका 
मुख्याधीश भारतीय होता था। 

कार्नेवालिस ने सूबे के प्राल्तों में भी फ़ोजदारी अदालतें कायम करने 
की चेप्टा की । उसके सुधार के अनुकूल जिला जज ही दूसरी हैसियत 
में फ़ौजदारी के मामले तव करते थे। इस काम के लिए जिला के जज 
ज़िले में दौरा किया करते थे। दौरा करने वाले जजों की अदालतों 
को (5छ7 ० (पा कहते थे। इनकी संख्या ४ थी। 
ज़िला का स्थायी जज फ़ोजदारी के मामले इन्ही अदालतों में भेज 
दिया करता था। निजञ्ञामत अदालत का केंन्र भी मशिदाबाद से हटाकर 
कलकत्ते में कर दिया गया। उसी समय से नायब नाजिम का ओहदा भी 
तोड़ दिया गया। उसके अधिकार सदर फ़ौजदारी अदालत के हाथ में चस्े 
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गये । इसी काल में (१३७९३) फ़ौजदारी के क़ानूनों का भी प्रथम 
संस्कार किया गया। 

लाई वेलज॒ली के समय में कलकत्ते की निजञ्ञामत अदालत में गवनेर 
जनरल और उसकी काउन्सिल के सदस्यों के बजाय तीन अंग्रेज़ जज 
नियुक्त कर दिये गये। अन्त में सन्‌ १८६२ में यह अदालत सुप्रीम कोर्ट 
के साथ मिलकर हाईकोर्ट के रूप में आ गई। 

संगठन 

गाँवों में मुक़हम अथवा पंचायत दीवानी अधिकार के साथ ही 
फ़ौजदारी अधिकार रखती है। मद्रास में जहाँ ये संस्थाएँ पूरी तरह विक- 
सित हैं ये छोटे झगड़े आदि का फ़ैसला करती हैं। वह थोड़ा जुर्माना एवं 
कुछ घंटों के लिए क़ैद भी कर सकती हें। सी०पी० में विलेज बेंच को 


१०) से २०) तक जुर्माना करने का अधिकार है। सन्‌ १९२८ में १३९२ 
म॒क़दम और २३२६ पंचायतें भारत में फ़ौजदारी अधिकार रखते थे। 
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गाँवों से ऊपर तहसीलों में नायब तसहीऊलदार और तहसीलदार 
को भी फ़ोजदारी के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। प्रायः तहसीलदार दूसरे 
दर्जे के मजिस्ट्रेट के अधिकार रखता है। नगरों में अवेतनिक मजिस्ट्रेट 
भी रख दिये जाते हैं जो फ़ौज़दारी के मुक़दमे करते हैं। 

तहसीलों के ऊपर जिले के एक विभाग का अफ़सर होता है जो सब- 
डवीज़नल मजिस्ट्रेट कहलाता है। इनको प्राय: प्रथम दर्ज के मजिस्ट्रेट 
के अधिकार प्राप्त हैं अर्थात्‌ ये १०००) जुर्माना और दो वर्ष तक की क़ैद 
कर सकते हें। 

उपर्यक्त फ़ौजदारी के अफ़सर ज़िला मजिस्ट्रेट (कलक्टर अथवा 
डिप्टी कमिश्नर) की अध्यक्षता और निरीक्षण में रहते हेँ। यद्यपि जिला 
मजिस्ट्रेट को फ़ौजदारी के पूरे अधिकार हैं किन्तु अनेक कामों में फेंसे रहने 
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के कारण उसे मृक़द्मा करने का समय कम मिलता हैं। फ़ौजदारी के 
अधिकांश मुकदमे इसी लिए अन्य सजिस्ट्रेट किया करते हें। तहसील- 
दारों, मजिस्ट्रेटों आदि की नियक्तित सवे की सरकार करती है। 

मजिस्ट्रेटों के फ़ेसल के विरुद्ध अपील 5७ [जाट जाते 
७८४४४०75 प6९८ की कचहरी में की जा सकती हैँ। इनकी नियुक्ति 
सूवें की सरकार हाईकोर्ट की अनुमति से करती है। प्रेसीडेन्सी शहरों में 
(कलकत्ता, बम्बई, मद्रास) यह अफ़सर नहीं होता। वहाँ प्रेसीडईन्सी 
मजिस्ट्रेट के फ़ेंसल के विरुद्ध हाईकोर्ट में ही अपील होती हे । 

सेशन्स जज के फ़ैसले के विरुद्ध अपील हाईकोर्ट या चीफ़ कोर्ट या 
जुडिशल कमिइ्नर की अदालत में होती है। ऊपर कहा जा चुका है कि 
हाईकोर्ट के न्याय कार्य में सूबे की सरकार को हस्तक्षेप करते का अधिआार 

हीं। हाईकोर्ट ही सेघन जजों के कामों का निरीक्षण भी बनती है । 

इसके फ़ैसले के विरुद्ध इसकी अनमति से प्िदी-काउन्सिल में खास खास 
मामलों की अपील भी की जा सकती हैं। 


नवों अध्याय 


जनोपयोगी विभाग-कृषि, शिक्षा, पब्लिक 
बक्से तथा सिंचाई, सफ़ाई एवं आबकारी 
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कृषि-विभाग 

हमारा देगञ कृृपि प्रधान है। प्राचीन काल से ही शासक कृषि की ओर 
विशेष रूप से ध्यान देते चले आये हे । भूमि कर ही शासकों की आमदनी 
का प्रधान साधन रहा है। वर्षा कम अयवा अधिक होने के कारण देश में 
भयंकर दुर्भिक्ष की सदैव ही आशंका बनी रहती है। प्राचीन काल में आवा- 
गमन के सावनों का अभाव होने के कारण तथा सिंचाई की विशेष सुविधा 
न होने से दुर्भिक्ष बड़े भयंकर होते थे। दूरी के कारण दुभिक्ष पीड़ित लोगों 
को समय पर सहायता पहुँचाना असाध्य हो जाता था। इसके अतिरिक्त 
देश में वैज्ञानिक ढंग से खेती बारी न होने के कारण उपज में भी विशेष 
वृद्धि नहीं हो सकी। सन्‌ ५७ के विद्रोह के कारण देश में बड़ी अज्यान्ति 
फैली जिससे खेती बारी में अनेकों वाधाएँ उपस्थित होने लगीं। प्रजा 
की सुविधा के विचार से लाड केनिग ने काइतकारी एक्ट के अनुसार बंगाल, 
विहार, यू० पी० और सी० पी० के किसानों के अधिकार निश्चित कर 
उनकी बहुत सी कठिनाइयाँ दूर करने का प्रयत्न किया। 
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सन्‌ १८६६ ईस्वी में अत्यंत वर्षा होने के कारण उदड्डीसे में भयंक्तर 
दुर्भिकष्ष पड़ा जिसके कारण बहुत प्राण हानि हुई। यह देख कर लाई लारेस 
ने (जो उस समय वायसराय थे) एक फ़ेमीन कमीशन निवत्तता किया। 
इस कमीशन ने एक सरकारी कृषि विभाग खोलने की राय दी। दो ही 
वर्य उपरान्त राजपूताने और बुंदेछखंड पर भी दुर्भिक्त रूपी विपत्ति का 
पहाड़ टट पड़ा। इन आपत्तियों का खेद जनक दुष्परिणाम देख सरकार 
की आँखें खुली। सरकार ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये कुछ 
धन निकाल कर अऊछूग रखना आरंभ किया, और खेती की उन्नति के लिये 
कृषि विभाग खोलने का भी आयोजन आरंभ किया। 

कृषि विभाग--क्षि की उन्नति के लिये किसानों को नवीन 
कृषि प्रणाली की शिक्षा देवा अनिवार्य था। अतरव सरकार 
ने स्थान स्थान पर फ़ार्म (नमूने के खेत) बनवाये | हमारे देश 
में हल वग्ेरा से ही खेत जोते जाते हैं। कुछ वर्षों के उपरांत खेत 
में बिना नवीन खाद दिये अच्छी उपज नहीं होती। सन्‌ १८८० में 
पूना, १८८१ में सैयद पेठ एत्र कानपुर में और १८८३ में नागपुर में 
सरकारी फ़ार्म खोल कर सरकार ने नई खाद देते रहने एवं गहराई 
में बीज बोने के लाभदायक परिणाम को दर्शा कर किसानों का 
उत्साह बढ़ाया। सन्‌ १८८४ में भी कृषि विभाग खोलने का आयोजन 
हुआ । आरंभ में प्रान्तीय कृषि विभाग का कार्य केवल मालगुज़ारी 
के प्रश्नों को हल करना एवं लेड रिकाई की संरक्षाही करना था। 
सन्‌ १९०१ में भारतीय कृषि विभाग के लिये एक इंसपेक्टर जनरल आफ़ 
एप्रिकल्चर नियुक्त हुआ। इसकी सहायता के लिये एक कृषि विज्ञान 
का और एक वनस्पति विज्ञान का विद्येपज्ञ नियुक्त किया गया। इस 
समय तक केवल बम्बई, मद्रास और यू० पी० प्रान्तों में ही जिक्षा प्राप्त 
(!४४४९८०) डिप्टी डाइरेक्टर आफ़ एग्निकल्चर थे । 

सन्‌ १९०३ में लाई कजन ने कृषि विभाग की उन्नति के लिये प्रयत्न 
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किया। दो वर्ष उपरांत पूसा में वैज्ञानिक रीति से खेती की उन्नति के लिए 
एक विद्येप कालेज खुला। इस कालेज में बड़े बड़े वैज्ञानिक खेती की 
उन्नति के लिये नये उपायों की निरंतर खोज किया करते हैँ। इसके 
अतिरिक्त छाई कर्जन ने शिकागों निवासी हेनरी फ़िलिप्स महोदय के 
दिये हुए ३० हज़ार पौंड के दान का बड़ा भाग भी खेती की उन्नति के लिये 
हें दिया। सन्‌ १९०८ ईस्वी में भारतीय कृषि सविस का आयोजन हुआ। 
इसी वर्ष से सरकार ने २० लाख रुपया प्रतिवर्ष कृषि की उन्नति के लिए 
देना आरंभ किया। इसका प्रधान लक्ष्य नवीन साधनों की खोज, प्रयोगों 
शरा शिक्षा देना एवं प्रान्तों में कृषि के कालेज खोलना था। उस समय 
से निरंतर इसकी उच्चति होती जा रही है । 


सन्‌ १९०० में ही सर सेसून. जे. डेविड ने हिन्दुस्तानी माध्यम से कृषि 
की शिक्षा देने के लिए बम्बई सरकार को ५३ हज़ार पौंड दान दिया। 

भारतीय कृषि विभाग का आधुनिक संगठन--सन्‌ १९१९ के सुधारों 
पे केद्रीय कृषि विभाग का क्षेत्र निश्चित हो गया। सन्‌ २८ में सरकार ने 
कपि की उच्चति की जाँच करने के लिए एक कमीशन नियकत किया जिसकी 
सिफ़ारिश के अनुसार अगले वर्ष इंपीरियछ काउन्सिल आफ़ एग्रिकल्चर 
रिसर्च' नामक संस्था बनायी गई। इस काउन्सिल के दो विभाग हैं-(१) 
बेंवकारिणी, (२) एडवाइजरी बोड्ड। प्रबंध कारिणी में २० सदस्य हे। 
ते इस प्रकार हें--वायसराय की प्रबंध कारिणी समिति के कृषि विभाग 
का भेम्बर जो इसका सभापति है, सरकार द्वारा नियक्त किया गया 
प्रिन्सिपल एडमिनिस्ट्रेटिव आफ़िसर जो उप-सभापति है, ९ प्रत्येक बड़े 
बड़ प्रान्तों के कृषि विभाग के मंत्री , २ भारतीय व्यवस्थापिका 
(लेजिस्लेटिव काउन्सिल) के चुने हुए प्रतिनिधि, १ काउन्सिल आफ़ स्टेट 
की प्रतिनिधि, २ एडवाइज़री बोर्ड के प्रतिनिधि, १ इंडियन चेम्बर आफ़ 
कीमस का और १ एसोशियेटेड चेम्बर आफ़ कामसीे का प्रतिनिधि, 
निज्ञाम सरकार के रेवेन्यू मेम्बर तथा १ गवर्नर जनरल द्वारा नामज़द 
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किया हुआ संदस्य। प्रवंध कारिणी का कार्य इंपीरियल काउन्सिल के 
आथ्थिक विषयों तथा अन्य कार्यों का प्रबंध करना है। 

एडवाइज़री बोड में ३७ सदस्य हैं। इस बोर्ड का काम कृषि की 
उन्नति के संबंध में परामर्श देना है। 

इंपीरियल काउंसिल के कार्य--यह लिखा जा चुका है कि इंपीरियड 
काउन्सिल का ध्येय कृषि की वैज्ञानिक रीति से उत्तरोत्तर उन्नति करना 
है। काउन्सिल के दोनों विभागों की बनावट से ज्ञात होता है कि सरकार 
ने कृषि विभाग के और कृषि विज्ञान के विद्वानों को इनमें लिया है। 
काउन्सिल स्वयं कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। यह देश में स्थित रिसर्च 


९ एडवाइज़री बोर्ड के सदस्य इस प्रकार हे--प्रबन्ध कारिणी के 
वायस चेयरमेन; १ कृषि विश्येषज्ञ, १ पशु॒ चिकित्सा विशेषज्ञ, इस्पी- 
रियल इंस्टीट्यूट आफ़ एग्रिकल्चरल रिस्चे के डायरेक्टर, इंपीरियल 
इंस्टीट्यूट आफ़ वेटिरनरी रिसर्च मुक्टेस्व॒र के डायरेक्टर, इंडियन इंस्टि- 
ट्यूट आफ़ साइंस के डायरेक्टर, ९ प्रत्येक बड़े प्रांत के कृषि विभाग के 
डायरेक्टर्स, ५ मद्रास, सी० पी०, पंजाब, बर्मा ओर भारतीय वेटिरनरी 
सविस के डायरेक्टर्स, वेटिरनरी कालेज, बम्बई के प्रिसपलू, ३ बंगाल, 
यू० पी० और भारतीय सिविल बेटिरनरी विभाग के डायरेक्टर्स, ३ इंटर 
यूनिवर्सिटी बोर्ड द्वारा नामज़द यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि, ३े आसाम 
के वेटिरनरी सर्विस के सुपरिल्ठेन्डेन्ट, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के कृषि 
विभाग के अध्यक्ष, देहरादून फ़ारेस्ट रिसचे इंस्टिट्यूट का प्रतिनिधि, 
को-आपरेटिव प्रतिनिधि, इंडियतद रिसर्च फ़ंड एसोसियेशन का मंत्री, 
इंडियन टी एसोसियेशन का प्रधान वेज्ञानिक, इंडियन सेंट्ल काटन 
कमेटी का उपसभापति, २ निज्ञाम सरकार के कृषि विभाग का तथा 
पशु विभाग के डायरेक्टर्स तथा काउन्सिल का मंत्री। 
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इंस्टीट्यूट तथा कृषि विज्ञान के कालेजों को धन से तथा परामर्श से सहायता 
पहुँचाती है। इस काउन्सिल का क्रृषि विज्ञान संबंधी हर एक संस्था से 
एक सा ही व्यवहार है; चाहे वह संस्था सरकारी या ग़ैर सरकारी या देशी 
रियासतों की ही क्‍यों न हो। प्रांत की तथा देशी रियासतों की संस्थाएँ इस 
का उन्सिल के पास प्रान्तीय सरकारों या रियासतों के द्वारा अपनी योजना 
(स्क्रीम) भेजती हैं। एडवाइज़री बोर्ड उन पर विचार कर काउन्सिल 
की प्रबंधकारिणी के पास अपनी सिफ़ारिश भेजता है। यदि योजना उचित 
तथा लाभदायक समझी गई तो सरकारी कोष से संस्था को आ्थिक सहायता 
मिलती है। 

कृषि संबंधी अनेक विषय हैं। अतएवं उत पर विचार करने तथा 
कृषि की उन्नति एवं संस्थाओं की जाँच करने के लिए काउन्सिल ने कमेटियाँ 
बना रखी हैं । आजकल ऐसी ८ कमेटियाँ हैं जिनमें शक्कर कमेटी 
(०ए082/ (,07777666 ) , फ़टिलाइज़र कमेटी (॥7८४[5278 (077- 
77726), लोकस्ट कमेटी (7,0८प७४४ (/0707776८), ऑइल ऋशिंग 
(()| (708॥॥78) इंडस्ट्रियल कमेटी ([7009779| (:077796786) 
तथा केंटल ब्रीडिग कमेटी (6 ज6८तााह (0०7776८) 
मुख्य हैं। इनके अलावा समय समय पर अन्य सब-कमेटियाँ भी 
आवश्यकतानुसार बना ली जाती हैं। 

भारतीय व्यवस्थापिका सभा काउन्सिल के खर्चे के अतिरिक्त २५ 
लाख रुपया सलाना तथा वेज्ञानिक खोज के लिए ५ लाख रुपया सलाना 
और देती हैँ। काउन्सिल देश की कृषि संस्थाओं में ऐक्य बढ़ाकर कृषि 
को उन्नति का प्रयत्न करती है। इसके कार्यों को देखकर आशा की जाती है 
कि यह कुछ ही वर्षो में कृषि तथा ग़रीब किसानों की उन्नति में अच्छी 
सफलता प्राप्त कर छेगी। 

प्रान्तीय कृषि विभाग--सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनुसार प्रान्तीय 
कृपि विभाग मंत्री के आधीन है। इसका प्रधान अफ़सर डायरेक्टर आफ़ 


जनोपयोगी विभाग 2०० 


एग्रिकल्चर होता है जिसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, 
इंस्पेक्टर, इंजीनियर आदि होते हूँ। प्रान्तीय कृषि विभागों ने स्थान 
स्थान पर फ़ार्म खोल रखे हे। प्रत्येक प्रान्त में कृषि विभाग की ओर से 
कृषि संबंधी शिक्षा का भी प्रबंध कालेज, स्कूठ आदि खोलकर किया गया है। 
खेती की उन्नति के लिये अथवा उस पर आपत्ति आजाने पर प्राल्तीय सरकार 
१) सैकड़ा माहवारी सूद पर किसानों को रुपया भी देती है जिसे तक़ाबी 
कहते हैं । कृषि की उन्नति के लिये प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय ने यत्र 
तंत्र कृषि के कालेज खोल रखे है । इन सब व्यवस्थाओं का देश पर 
अच्छा प्रभाव पड़ रहा हैं। अब पढ़े लिखे व्यक्तित भी कृषि कार्य करने लगे है 
जिससे देश का भविष्य उज्वल प्रतीत होता है। 


शिक्षा 


हमारे देश में शिक्षा प्राचीन काल से चली आ रही है। हिन्दू काल 
में तज्षशिला, नालंद आदि शिक्षा के प्रसिद्ध केन्द्र थे। उनमें भाँति 
भाँति की कछाएँ, भाषा, साहित्य और धर्मगास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती 
थी। मुसलमानी काल में भी कई मकतब तथा पाठयालाएँ थीं जिनमें 
विद्येष रूप से धामिक और नीति के ग्रन्थों का पठन-पाठन होता था। 
ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में राज्य की वृद्धि होने से शिक्षा पद्धति में भी 
उलटफेर हुआ। 

हिन्दुओं और मुसलमानों के धामिक विचार तथा क़ानूनों को समझने 
की एवं न्यायालयों के लिए कर्मचारियों की आवध्यकता के कारण 
पाइचात्य शिक्षगगाली का भारत में आरंभ हुआ। सन्‌ १७८२ में कल- 
कत्ता और मद्गास में तथा सन्‌ १७९१ में बनारस में काछेज खोले गये। 
इतका उद्देश्य भारत के प्राचीन साहित्य के साथ मुसरूमानी साहित्य 
की भी शिक्षा देता था। अंग्रेज़ी राज्य में शिक्षा-प्रचार का यही पहला 
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प्रयत्त था। इसी समय कुछ व्यक्तियों तथा संस्थाओं का ध्यान पाइचात्य 
ढंग की शिक्षा के प्रचार की ओर आक्रृष्ट हुआ। सन्‌ १८१३ ईस्वी में 
ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम मोहन राय के विशेष आग्रह से १ 
लाख रुपया वापिक शिक्षा के लिये व्यय करना स्वीकार किया। कुछ 
ही समय में जनता का उत्साह बढ़ने लगा। देश में उत्साही सज्जनों ने 
अनेकों कालेज स्कूल आदि स्थापित किये। कितु इस समय तक सरकार 
ने शिक्षा की कोई नीति स्थिर नहीं की थी। 

सन्‌ १८३३ के चार्टर एक्ट के पश्चात्‌ सरकार ने दस लाख रुपया 
वापिक शिक्षा पर व्यय करना स्वीकार किया। छाड बेंटिक के समय में सर- 
कार ने काछेजों और हाई स्कूलों में पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने की नीति 
निश्चित की । इस नीति के अनुसार शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया। 
यद्यपि सरकार की नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को मिटाने या हतोत्साह 
करने की नहीं थी कितु फिर भी अंग्रेज़ी माध्यम हो जाने से भारतीय 
विद्यालयों तथा मकतवों को विशेष धक्का लगा। इसके अतिरिक्त नवीन 
शिक्षा प्रणाली केवल थोड़े से ही व्यक्तियों के लिए छाभदायक हो सकी। 

सन्‌ १८३५ में छापखानों को स्वतंत्रता (:2८१079 ० ?#685) 
मिल गई। दो वर्ष के बाद अदालतों में फ़ारसी के स्थान पर अंग्रेज़ी 
भाषा का प्रयोग आरंभ हो गया। सन्‌ १८४४ ईस्वी से सरकारी 
नौकरियों में अँग्रेज़ी पढ़े व्यक्तियों को पहिले स्थान मिलने लगा। इन 
कारणों से पाइ्चात्य ढँग की शिक्षा की वेग से उन्नति होने छूगी। 

सन्‌ १८५३ के चार्टर एक्ट के पश्चात्‌ कंपनी के डायरेक्टरों ने भारतीय 
शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देना शुरू किया। देश में रेल, तार, 
समाचार पत्र आदि का खूब प्रचार बढ़ रहा था। ईसाई धर्म प्रचारकों 
तथा जनता के उत्साही सज्जनों के प्रयत्न से अनेकों हाई सकल और कालेज 
जुड़ गय थ। व्यवसाय संबंधी कालछेजों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। 
लाई इलहीजी (१८४८-१८५६) के समय में प्रारंभिक (0/८70९7/9/ए) 
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शिक्षा का आयोजन आरंभ हुआ। तहसीलों में सरकारी स्कूल खोले जाने 
लगे। इसी समय प्रान्तों में शिक्षा विभाग स्थापित किये गये। नौकरियों 
के लिए चुनाव बहुत कुछ परीक्षाओं के द्वारा होने लगा। अतणव इसी 
समय से नौकरी, शिक्षा तथा परीक्षा का पारस्परिक घनिष्ट संबंध 
स्थापित होता गया। 

सन्‌ १८५७ में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विद्वविद्यालय स्थापित 
हुए। इनका प्रधान कार्य कालेज तथा हाई स्कूल के विद्यार्थियों की परीक्षा 
लेना था। सन्‌ १८८२ ईस्वी में शिक्षा कमीशन' बैठा, जिसने ग़ैरसरका री 
स्कूल तथा कालेजों को आथिक सहायता देने की सिफारिश की। 

उपर्यवतर व्यवस्था में एक बड़ा दोष यह था कि लिक्षालयों पर सरका री 
नियंत्रण कमज़ोर पड़ गया। विश्वविद्यालय केवक परीक्षा ही छेने थे। 
अतएव वे परीक्षा संबंधी तथा पढ़ाई के विषय मनमाने निर्धारित ऋरते 
थे। विद्यार्थी केवल सा्िफ़िकेट प्राप्त करने के लिए ही अधिक उत्सुक 
रहते थे क्योंकि उससे उन्हें नौकरी आसानी से मिल सकती थी। 

सन्‌ १९१० में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रिक शिक्षा विभाग खोल दिया 
जिसका प्रधान वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य था। सन्‌ १५०३ में 
शिक्षा विभाग के साथ स्वास्थ्य और भूमि भी शामिल कर दिये गये। 

भारतीय शिक्षा को हम ५ भागों में वाँट सकते हैं। (१) प्रारंभिक 
शिक्षा, (२) माध्यमिक, (३) हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट बोड, 
(४) विश्वविद्यालय, (५) अन्य प्रकार के व्यवसाय एवं कला 
संबंधी शिक्षा। 

प्रारंरिभक शिक्षा का प्रबंध म्यूनिसिपेलिटी, और डिस्ट्रिक्ट बोड 
करते हैं। इसकी पढ़ाई चौथी कक्षा तक होती है। सन्‌ १९१८ से प्रास्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओं ने प्रारंभिक शिक्षा को धीरे धीरे अनिवार्य करने का 
प्रस्ताव पास करना आारंभ कर दिया। आजकल प्राय: प्रत्येक प्रान्त ने 
अनिवाय॑ प्रारंभिक शिक्षा का सिद्धान्त तो स्वीकार कर लिया है कितु उसे 
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कार्यरूप में लाने का यथेप्ट आयोजन अभी तक नहीं हुआ है । सन्‌ १९३२ 
में सरकार द्वारा स्वीकृत प्रारंभिक स्कूलों की संख्या २,०४,३८४ थी। 
जिनमें १४,० ४,३६० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। इन स्कूलों में हिन्दी, 
उर्द, गुजराती, मराठी आदि देशीय भाषाओं के अतिरिक्त गणित, 
इनिहास, भूगोल आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। सरकार तथा 
जनता की नीति प्रारंभिक शिक्षा की उत्तरोत्तर उन्नति करना हैं। अतएव 
प्रतिदिन स्कूलों तथा विद्याथियों की संख्या बढ़ती ही जाती है। 

साध्यभिक शिक्षा--प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ विद्यार्थी 
मिडिल स्कूल में प्रवेश करते हैं, ये दो तरह के हँ--वर्नाक्यूलर और एंग्लो 
वर्नाक्यूलर | एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूलों में देशी भाषाओं के साथ अंग्रेज़ी का 
भी पठन-पाठन होता है। वर्नाक्‍्यूलर स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा नहीं 
दी जाती। कितु आजकल कहीं कहीं वर्नाक्यूलर स्कूलों में भी अंग्रेज़ी 
पढ़ाने का कुछ प्रबंध कर दिया गया है। 

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट--मिडिल स्कूलों के बाद हाई स्कूल 
में शिज्षा आरंभ होती है। युकतप्रांत में एफ़० ए० की शिक्षा का भी प्रव्॑ध 
हाई स्कूल के साथ ही किया गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोई 
इसका प्रवन्ध करता हैं। मध्यप्रांत में हाईस्कूल बोर्ड केवल मेट्रिकुलेशन 
तक की शिक्षा का ही प्रबंध करता है। इंटरमीडिएट अर्थात्‌ एकफ़० ए० 
की शिक्षा का प्रबंध नागपुर विश्वविद्यालय के ही अंतर्गत है। 

विश्वविद्यालप--उच्चशिक्षा का प्रबंध विश्वविद्यालय करते हैं। 
ऊपर लिजा जा चुका हूँ कि मद्रास, वम्बई तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय 
की स्थापना सन्‌ १८०७ में हो चुकी थी। इनका कार्य काछेजों के विद्या- 
थियों की परीक्षाएँ छना था। तव १८८२ ईस्वी में पंजाब और १८८७ 
में प्रयाग में विश्वविद्यालय खुले। छाई कर्जन के समय में सन्‌ १९०२ 
में एक यूनिवर्सिरी कमीशन नियुक्त हुआ जिसके फलस्वरूप सन्‌ १९०४ 
में यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ। इस एक्ठ का ध्येय कालेजों पर विश्व- 
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विद्यालयों की तथा विश्वविद्यालयों पर सरकार की कड़ी निगरानी रखते हुए 
सुव्यवस्थित प्रबंध करना था। इस एक्ट से यूनिवर्सिटी को शिक्षा देने की 
भी आज्ञा प्राप्त हो गई। धीरे धीरे विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती गई। 
सन्‌ १९१५ में काशी-विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। सन्‌ १९२३ में सी० 
पी० के लिए नागपुर विश्वविद्यालय खोला गया। सन्‌ १९२९ तक देश 
में १८ विश्वविद्यालय स्थापित हो गये। नागपुर यूनिवर्सिटी के पहिले 
सी०पी० के कालेजों का संबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से ही था। 

देश में डाक्टरी, क़ानून (.99 ), इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, कामसे, 
शिल्प, बढ़ई गीरी, चित्रकारी आदि व्यवसाय संबंधी अनेकों कालेज 
तथा स्कूल समय समय पर खुले हें। इनमें डाक्टरी और क़ानून के 
कालेज विश्वविद्यालयों के ही नियंत्रण में हेँ। कुछ अन्य प्रकार के कालेज 
भी विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत हें । 

पहले शिक्षा का प्रबंध भारत-सरकार ही करती थी कितु अब प्राय: 
प्रान्तीय सरकारें ही मंत्रियों द्वारा करती हें क्योंकि यह हस्तांतरित विषय 
है। मंत्री की सहायता एक सेक्रेटरी करता है। फिर भी शिक्षा विभाग 
का संचालन एक अफ़सर करता है जिसे डायरेक्टर आफ़ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन 
कहते है। डायरेक्टर की सहायता के लिये डिप्टी-डायरेक्टर तथा असिस्टेंट 
डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी इन्सपेक्टर आदि होते हें। 

डायरेक्टर आफ़ पब्लिक इच्स्ट्रकशन का प्रधान कतंव्य शिक्षा संबंधी 
नीति निर्धारित करना, स्कूलों की आथिक सहायता आदि के प्रध्नों का 
नियंत्रण करना तथा समस्त शिक्षा-विभाग का निरीक्षण करना हैं। इस 
कार्य में इसे असिस्टेंट तथा डिपूटी डायरेक्टर सहायता देंते हें। जिन 
विश्वविद्यालयों को प्रान्तीय सरकारों से सहायता मिलती है उनकी आथिक 
प्रिस्थिति में डायरेक्टर का भी हाथ रहता है। प्रान्नीय सरकार के थिक्षा 
विभाग का डिप्टी सक्रेटरी प्राय: डायरेक्टर आऊ इन्स्ट्रक्शन ही होता है। 

शिक्षा प्रबंध के लिए प्रान्त कई विभागों में बाँठा जाता है। प्रत्येक 
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विभाग के अंतर्गत स्कलों का निरीक्षण इंस्पेक्टर करते हैं। ये अपनी रिपोर्ट 
नैयार कर डायरेक्टर के पास भेजा करते हें। इनका कार्य डिप्टी इंस्पेक्टर 
आफ़ स्कूल्स के कार्यो का भी निरीक्षण करना है। ज़िले के स्कूलों की 
देख रेख डिप्टी इंस्पेक्टर करते है। ये इंस्पेक्टर को स्कूलों के संबंध की 
रिपोर्ट भेजा करते हैँं। म्यूनिसिपेलिटी तथा डिस्ट्क्टबोड्डे के स्कूलों का 
भी निरीक्षण ये करते हें । 

शिक्षा विभाग के उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त एक और कर्म- 
चारी होता है जिसे सेक्रेटरी हाई स्कूल बोर्ड या सेक्रेटरी हाईं स्कूल एन्ड 
इंटरमीडिएट बोर्ड कहते हैं। इसका प्रधान कार्य परीक्षा एवं पाठ्य 
विषयों तथा पुस्तकों को निर्धारित करना है। इनकी सहायता के लिए 
अनेक कर्मचारी होते हेँ। पाठय पुस्तकों तथा विषयों के निर्धारित 
करने के लिए छोटी बड़ी अनेकों कमेटियाँ हें। 

विश्वविद्यालय का प्रमुख पदाधिकारी वाइस चांसरर कहलाता है 
जो प्रबंध कारिणी (>डइटटपाएड (0पाटोीं 08/ 86796) के 
क़ानून प्रस्ताव आदि के अनुसार संस्था का नियंत्रण करता है। वाइस 
चांसलर वैतनिक या अवैतनिक होते हैं। इन्हें कहीं तो सरकार नियुक्त 
करती है और कहीं इनका चुनाव होता है। वाइस चांसछर के ऊपर 
चांसलर होता है जो प्रायः प्रान्त का गवर्नर ही रहता है। किसी 
किसी विश्वविद्यालय के--जैसे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 
यूतिवर्सिटी---चांसकर राजा महाराजा या धनीमानी व्यक्ति भी होते हैं। 
विश्वविद्यालय का प्रवंध करने के लिए एक समिति होतीं है जिसे 
प्रबंधकारिणी समिति (ह€८णांएड (०फशरीं 05४ 5272८) कहते 
हँ। इसका सभापति वाइस चांसलर ही होता है। परीक्षा, दफ़्तर के कार्य 
तथा अन्य श्रकार की देख भाल रजिस्ट्रार करता हैं। उच्चशिक्षा कई 
अज्ञों में विभवत की गई है--जैसे आर्ट्स, विज्ञान, क़ानून, मेडिसिन 
इत्यादि। प्रत्येक अद्भ का एक एक अविपति होता है--जो उस के 


जनोपयोंगी विभाग 


कह] 
"घी 
के 


अन्तर्गत विषयों के पठन-पाठन का नियंत्रण करता हूँ। इसको “डीन 
कहते हैं। प्रत्येक अद्भ के उपाज्े होते हैं। हर एक उपाह्ल का सज्चा- 
लत और नियंत्रण प्रिसपल “प्रोफेसर” अथवा “रीडर करते हें। शिक्षा 
और परीक्षा के विषय तथा पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए एकेड्रेमिक 
काउन्सिल तथा हर विषय की अनेकों कमेटियाँ होती हें। 
स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी जनता तथा सरकार प्रयत्न कर रही 
है। स्त्रियों के लिए स्कूल, कालेज आदि प्रथक्‌ रूप से खोले गये हैँ। स्त्रियों 
के शिक्षाऊय भी डायरेक्टर के ही नियंत्रण में है। इनके निरीक्षण के लिए 
भी चीफ़ इंस्पेक्ट्रेस आफ़ स्कुल्स, इंस्पेक्ट्रस आफ़ स्कूल्स तथा डिप्टी इंस्पे 
क्ट्रेस आफ़ स्कूल्स आदि हैं। 
यद्यपि शिक्षा विभाग प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में है किल केन्द्रीय 
सरकार भी अपने शिक्षा विभागों का संचालन करती हैूँ। केन्द्रीय विभाग 
के नियंत्रण में पूसा, शिवपुर, देहरादून आदि के कला-कौबल, कृषि, सेना 
संबंधी कालेज, प्रयोगशालाएँ आदि हैँ। केन्द्रीय सरकार अलीगढ़ तथा 
बनारस विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण तथा आ्थिक सहायता करती है। 
केन्द्रीय शिक्षा विभाग वायसराय की प्रबंधकारिणी के एक सदस्य के 
अन्तर्गत है इनके सिवा केन्द्रीय सरकार उन प्रान्तों की शिक्षा का भी प्रबंध 
करती है जिनका स्वयं शासन प्रबंध करती हँे--जस दहली, अजमर। 


पब्लिक वकक्‍स तथा सिंचाई विभाग 


पब्लिक वक्‍स विभाग का आरंभ ईस्ट इंडिया कंपनी के राजत्व काल 

से ही हुआ। सेना के लिए रहने के स्थान---बेरेक मकान तथा सड़कें 

आदि--बनवाने के काय के लिए १८ वीं जताब्दी के आरंभ में प्रत्येक 

प्रेसीडेन्सी में एक मिलिटरी बोई स्थापित किया गया। इमारत, सड़क, 

नहर आदि जनोपयोगी कार्यो के रिए उस समय कोई विशेष सरकारी 
99 
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विभाग न था। मिलिटरी बो्ड का कार्य क्षेत्र केवल सेना संबंधी ही था। 
पंजाव में नहरों आदि का कार्य पहले से ही हो रहा था अतः पंजाब विजय 
के उपरांत सन्‌ १८४९ में पंजाब प्रान्त में पब्लिक वक्‍से विभाग व्यवस्थित 
रूप से स्थापित किया गया जिसके प्रधान इंजीनियर छेफ़्टनेंट कर्नल 
नेपियर नियुक्त हुए।इस समय सेना संबंधी इमारत, सड़कें आदि के 
सिवा अन्य सड़कें, सरकारी इमारत तथा सिंचाई के साधन आदि की 
आवश्यकता की ओर भी कंपनी का ध्यान आऊक्ृष्ट हो रहा था। देश में 
रेल, तार आदि का भी आयोजन करने का प्रयत्न किया जा रहा था। 
अतः सन्‌ १८५० में सरकार ने पब्लिक वकक्‍्स के लिए एक जाँच 
कमीशन नियुक्त किया। 

इस कमीशन ने मिलिटरी बोड्ड के स्थान पर प्रान्तीय सरकार के 
नियंत्रण में ही सिविल तथा मिलिटरी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए एक 
हीं पब्लिक वक्‍से विभाग खोलने का प्रस्ताव किया। इस विभाग के लिए 
एक चीफ़ इंजीनियर तथा उसकी सहायता के लिए सुपरि्टेंडिंग, एक्जी- 
क्यूटिव तथा असिस्टेंट इंजीनियर आदि नियुक्त करने के लिए जाँच कमी- 
शन ने सिफ़ारिश की। इस रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में पब्लिक वर्क्स 
विभाग खोला गया। धीरे धीरे छाई डलहौजी के शासन काल के अंत तक 
प्रत्येक प्रान्त में पब्लिक वर्कस विभाग स्थापित हो गये। इन विभागों का 
कार्य इमारत, सड़क आदि बनवाना और संरक्षण करना था। केवल 
पंजाब और यू० पी० प्रान्तों में इस विभाग के अंतर्गत सिंचाई कार्य भी 
था। इस समय रेल बनाने के लिए ज़मीन की नाप आदि आरंभ हो 
चुकी थी तथा कुछ रेल लाइन बन भी चुकी थी। 

सन्‌ १८५४ ईस्वी में भारतीय सरकार ने पब्लिक वक्‍स विभाग के 
सेक्रेटरी का पद स्थापन कर केन्द्रीय पब्लिक वर्क्स विभाग की रचना की। 
रेल विभाग भी इस विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। इसका कार्य 
प्रान्तीय पब्लिक वर्कस विभाग का निरीक्षण, रेल संबंधी कार्यों की देख 
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रेख तथा भारत सरकार की ओर से देग में आवागमन, सिचाई आदि 
की सुविधाएँ करना था। 

थोड़े ही समय में सिंचाई तथा रेलवे कार्य की वद्धि होने से केन्द्रीय 
पब्लिक बक्से सेक्रेटेरियट का कार्य बहुत बढ़ गया, अतएव सेक्रेटेस्यिट 
के कर्मचारी भी बढ़ाने पड़े। सन्‌ १८६६ में इस विभाग के ३ हिस्से--- 
(१) सेना संबंधी कार्य, (२) सिचाई तथा सिविल व्से, और (३) 
रेलवे--कर प्रत्येक एक डिप्टी सेक्रेटरी के नियंत्रण में कर दिया गया। 
धीरे धीरे इनका पुथक्करण पूर्ण होता गया। सन १८८२ में सेना संबंधी 
कार्य पूर्ण रूप से पृथक हो गया। इसी प्रकार १८७० से रेलवे कार्य भी 
अलग किया जाने रूगा। सन्‌ १८९६ में सिविल पब्लिक वर्क सेक्रेटेस्ियिट 
की दो शाखायें--रेल और सिविल वक्‍्सम--बिलकुल अरूग कर दी गई 
१९०५ ईस्वी में रेलवे बोई बनाकर उसको उद्योग और व्यापार विभाग 
के अंतर्गत कर दिया गया। 

आधुनिक समय में पब्लिक वक्‍से डिपार्टमेन्ट सिविल कार्य तथा सिचाई 
संबंधी ही कार्य करता है। सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनुसार यह विभाग 
मंत्रियों के ज़िम्मे कर दिया गया है। कार्य अधिक होने के कारण पब्लिक 
वर्क्स डिपाटंमेन्ट के २ हिस्से--सिचाई संबंधी, और सइक, इमारत 
संबंधी--कर दिये गये हैं। प्रायः प्रत्येक प्रान्त में पठ्छिक वक्स डिपार्ट- 
मेन्ट का नियंत्रण दो प्रधान इंजीनियर जो प्रान्तीय सरकार के अपनी 
गाखा के सेक्रेटरी भी हें--करते हें। एक सड़क, इमारत आदि के लिये 
होता है और दूमरा सिंचाई कार्य के लछिये। 

सड़क, इमारत-संबंधी कार्य विभाग--इस विभाग का करलंव्य इसके 
नाम से ही स्पष्ट हैं। कुछ वर्षो से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ज़िम्म भी 
कुछ इमारतें तथा सड़कें कर दी गई है। शहरों की सड़कों का प्रबंध 
म्यूनिसिपेलिटी ही करती है। किन्तु फिर भी इस विभाग का कार्य 
अधिक हू। यह कहा जा चुका है कि यह विभाग एक प्रधान इंजीनियर 
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के आधीन है। प्रधान इंजीनियर के नीचे कई सुर्पारिटेंडिंग इंजीनियर 
होते हें। इनकी संख्या सब प्रांतों में एक सी नहीं है। मध्य प्रदेश 
में सड़क इमारत विभाग के ठीन सर्परिटेंडिग इंजीनियर हूँ। प्रत्येक अपने 
डिवीज़न के कार्य का निरीक्षण करता है। इनके आधीन प्रत्येक जिले 
में एक्जीक्यटिव इंजीनियर होता है जिसका कार्य जिले की सरकारी इमारतों 
सइकों आदि की मरम्मत तथा निर्माण के अतिरिक्त म्यनिसिपेलिटी 
और इहिस्ट्रिक्टबोड के इमारत-सड़क विभाग का नियंत्रण करना है। 
यह मस्थनिसिपल इंजीनियर, वाटरवक्स इंजीनियर आदि की नियक्त में 
स्वीकृति देता हैं। इसका नियंत्रण इसी प्रकार है जिस प्रकार सिविर 
सजन का सफ़ाई ओर स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर है। एक्जीक्यूटिव 
इंजीनियर के आधीन अनेकों ओवरसियर सब ओवरसियर आदि हैं। 

सिचाई विभाग--सिचाई विभाग के प्रान्तीय सेक्रेटरी के आधीन 
भी डिवीजन सपरिटेडिग इंजीनियर हैं। मध्यप्रांत सें इनकी भी संख्या 
३ हैं। इनके नीचे भी एक्जीक्यटिव इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर 

ओवरसियर सब ओवरसियर आदि अनेकों कमंचारी हें। 

सिंचाई विभाग का कार्य नहर खुदवाना तथा उनकी रक्षा का प्रबंध 
करना है। सिंचाई की आवश्यकता तथा उपयोगिता प्राचीन समय से 
शासक मानते आये हें। मुसलमान शासकों ने अनेकों कुएँ, तालाब, नहरें 
आदि सिचाई के निमित्त बनवा कर दुशभिक्ष रोकने के उपाय किये। 
अंग्रेजी काल में इस ओर विशेष उन्नति हुई है। देश में अनेकों बड़ी बड़ी 
नहरें और जलाशय बनाने में सरकार ने सालाना धन देना आरंभ किया। 
सन्‌ १८९३ के पहिले वह रकम केवल ५५ लाख रुपये थी। सन्‌ ९३ में ७५ 
लाख, १८९९ में ८५ लाख और उसके बाद बढ़ा कर १२५ लाख वाधिक 
देना आरंभ कर दिया है। सन्‌ १९१८ तक सिंचाई के लिये नहरें, जला- 
दशय आदि बनवाने में लगभग १ अरब रुपया व्यय हो गया जिससे २ करोड़ 

लाख एकड़ जमीन प्रतिवर्ष सींची जाती थी। सन्‌ १९ में सिंचाई 
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के लिये नवीन आयोजन आरंभ हुआ जिसमें लगभग ६० करोड रुपया 
व्यय हो चुका हैं। इससे १३० राख एकड़ जमीन के लिये पानी का 

प्रबंध हो गया है। इस प्रकार गंगा, जमुता, सिध्‌ कावेरी, महानदी, नर्मदा 
आदि नदियों से नहरें काट कर कृषि, व्यापार आदि की उद्चति का प्रयत्न 
किया गया है। इनमें सिध्‌ प्रांत का सक्‍कर बारेज तथा नहर, पंजाव में सत- 
लज नदी की नहरें, मद्रास प्रांत में कावेरी की नहरें विशेष उल्लेखनीय हें। 
इनके अतिरिक्त दक्षिण में भारगर स्थान का लायड (,[0एत 227) 
जलाशय जो १९० फीट ऊँचा तथा ४,३०० फ़ीट लंबा हैं तथा भंदरदारा 
(8099704764/9) जलाशय जिसे । 95८ 7६67 | ]23090 कहते 
हैं विशेष उल्लेखनीय हेँं। देश की उन्नति से सरकारी खज़ाने की भी वद्धि 
होती है। सिंचाई विभाग में यद्यपि सरकार ने इतना धन व्यय €ि 
तथापि इससे सरकार को कोई हानि नहीं है। उपज की उच्चति से मा 
कर की बढ़ती हुई, तथा नहरों से पानी लेने के कर (ठेक्स) से भी 
सरकार की बहुत आमदनी बढ़ी हैं। 


+3 हे 


! 


' 


की ओ 


स्वास्थ्य विभाग (390/छ80०7) 


स्वास्थ्य तथा उन्नति के छिए स्वच्छ रहना अनिवार्य है। गाँव नगर 
आदि में स्वच्छता पर्याप्त न रहने से अनेकों प्रकार के रोग फंल जाते हैं। 
भारत सरकार ने इस प्रदन की ओर भी ध्यान दिया। सरकार की ओर 
से जनता के स्वास्थ्य तथा नगर ग्राम आदि की स्वच्छता का नियंत्रण करने 
के लिए लगभग ६० वर्ष पूर्व एक स्वास्थ्य विभाग खुला। इस विभाग ने 
प्रान्तीय सरकारों को स्वच्छता की उपयोगिता का प्रचार करने का आदेश 
दिया। प्रान्तीय सरकारों ने भी स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संबंधी साहित्य 
एवं सम्मेलन आदि का आयोजन कर जनता का ध्यान आकर्षित करना 
आरंभ किया। 
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सन्‌ १०९०८ में केन्द्रीय सरकार ने ३० लाख रुपया प्रतिवषे प्रान्तीय 
सनकार को स्वच्छता विभाग के लिए देना आरंभ किया। दो वर्ष बाद 
होए डिपार्टमेंट (£70776८ ॥2८02/770277) का कार्य हलका करने के 
अभिप्राय से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के विभाग को पृथक कर “शिक्षा- 
स्वास्थ्य और भूमि विभाग" के अन्तर्गत कर दिया। कुछ ही समय के 
पच्चात्‌ इंडियन रिसर्च फ़रंड एसोसिएशन का जन्म हुआ। जिसका उद्देश्य 
संक्रामक वीमारियों के कारणों की खोज करना तथा शिक्षा देकर 
जनता में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के सिद्धान्तों का प्रचार कर समाज तथा 
देश की उन्नति करना है। इस फ़ंड में भी केन्द्रीय सरकार ने ५ राख रुपया 
प्रतिवर्ष देना शुरू किया। इन आयोजलनों से यद्यपि कुछ अंश में अवश्य 
सफलता मिली कितु वह पर्याप्त न जान पड़ी। अतएवं सरकार ने स्वच्छता 
प्रचार के लिए और अधिक धन प्रान्तीय सरकारों तथा डिस्ट्रिक्ट बोडे 
आदि को दिया। सन्‌ १९१४ ईस्वी तक ४,६१,४७,०००) प्रान्तीय सर- 
कारों को दिया गया। जिसमें ५५,२३,०००) वाधिक ((77970) था। 
इसके अतिरिक्‍ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि स्थानीय संस्थाओं को भारत 
सरकार ८० लाख ३३ हज़ार वाषिक अलग देती थी। 

देश में स्थान स्थान पर प्लेग का प्रकोप होने से लाडे कर्जेन ने एक 
प्लेग कमीशन नियुक्त किया था। उसकी सिफ़ारिश के आधार पर 
(रिसचे इंस्टीट्यूट) अन्वेषण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं तथा सेनी- 
टरी कमिइनर' का पद नियक्त कर भारतीय सरकार के स्वच्छता विभाग का 
नवीन रूप से संगठन किया गया। प्रान्तीय सरकारों से स्वच्छता संबंधी 
विषयों पर विचार कर महामारियों के दूर करने के उपायों पर भारत 
सरकार को परामर्ज देना सेनीटरी इंस्पेक्टर का कर्तव्य था। कितु अन्वेषण 
और स्वच्छता के कार्य पृथक्‌ होने से इस व्यवस्था में पर्याप्त सफलता 
प्राप्त न हो सकी। अतएव सन्‌ १९१२ में इस विभाग के संगठन में 
परिवर्तन कर इन दोपों को दर करने का प्रयत्न किया गया। 
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सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनुसार स्वास्थ्य तथा स्वच्छता विभाग प्रान्नीय 
सरकार के मंत्रियों के नियंत्रण में आ गया है। भारत सरकार के अंतर्गत 
अब केवल अन्वेषण आदि के कार्य हैं। आजकल वायसराय की कार्यकारिणी 
समिति का एक सदस्य स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि' विभाग का प्रधान 
हैं। इसी के नीचे स्वास्थ्य विभाग का प्रधान कर्मचारी पब्लिक हेल्थ 
कमिद्नर हैं। 

पब्लिक हेल्‍थ कमिश्नर के कतेव्य--इसका कतेव्य भारतीय सरकार 
को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी विपयों पर परामर्श देता है। यह प्रान्तीय 
स्वास्थ्य विभागों के कार्यों का भी निरीक्षण करता है। इसका प्रयत्न 
प्रान्तों में एक्य स्थापित कर देश के स्वास्थ्य की उन्नति करना है। यह 
टीके (माता, प्लेग, आदि) की नीति निर्धारित करता एवं संक्रामक 
बीमारियों से बचाने के उपायों का भी निरीक्षण करता है। इसके पास 
अनेक ऐसे साधन है जिससे यह पता लगा सके कि मृत्यु किस बीमारी 
के कारण अधिक हुई है, इनके आधार पर यह प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट 
निकालता है जिससे स्वास्थ्य से संबंध रखती हुई अन्य संस्थाएँ जैसे 
((.0 ४/८।६४॥८ 3/५(८४४[४८ए) बच्चों के स्वास्थ्य और जच्चों की 
संस्थाएँ, लाभ उठा सकें। केन्द्रीय सरकार की इस व्यवस्था से कुछ लाभ 
अवश्य हुआ हैं। 

प्रान्तीय सेनीटरी विभाग--स्वच्छता का प्रवन्ध प्रान्तीय सरकारे 
बहुत समय से कर रही हें। यह विभाग पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ही 
अंतर्गत है। हस्तांतरित विषय होने के कारण यह मंत्रियों के आधीन है। 
प्रान्तीय सरकारों ने स्यूनिसिपेलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोडे, विछेज पंचायत आदि 
को स्वच्छता का कार्य सौंप दिया है। बड़े प्रान्तों में पब्लिक हेल्थ 
डिपार्टमेंट का प्रधान डायरेक्टर आफ़ पब्लिक हेल्‍थ कहलाता है। इसके 
अंतर्गत कहीं कम और कहीं अधिक संख्या में असिस्टेंट डाबरेक्टर आदि 
अन्य कर्मचारी होते हैं। यद्यपि सी० पी० भी बड़े प्रान्तों में गिना जाता 
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है कितु वहाँ आयरेक्टर आफ़ पब्छिक हेल्‍थ का पद अन्य प्रान्तों की तरह 
पृथक्ष नहीं है। सी०पी० में एक ही व्यक्ति अस्पतालों तथा पब्लिक हेल्‍थ 
का उत्तरदायी है जिसे इंस्पेक्टर जनरल सिविल हास्पिटल एनन्‍्ड डायरेक्टर 
आब पब्लिक हेल्थ कहते हैं। 

डायरेक्टर आव्‌ पब्लिक हेल्‍थ का कर्तव्य प्रान्त के स्वास्थ्य संबंधी 
सभी प्रब्नों का--जैसे, सफ़ाई, मृत्यु तथा जन्म, अस्पताल, स्वास्थ्य संबंधी 
शिक्षा आदि--नियंत्रण करना है। 

स्थानीय संस्थाएँ जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपेलिटी, विलेज पंचायत 
आदि सफ़ाई तथा स्वास्थ्य का प्रबंध आरंभ से ही कर रही हें। इन कार्यों 
के लिए इन्हें सरकार की ओर से आवश्यकतानुसार सहायता दी जाती है 
प्रत्येक म्यूनिमिषेलिटी में विश्षा प्राप्त हेल्थ आफ़िसर होता है जिसका कार्य 
नगर की सफ़ाई, पानी की स्वच्छता खाते के पदार्थों की शुद्धता, प्लेग, चेचक 
आदि के दीकों का प्रबंध करना, बच्चों, स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए 
चिकित्सालय आदि खोलना. नाली आदि (02748८) की देख रेख 
करना है। इसकी सहायता के लिए सेनीटरी इंस्पेक्टर, जमादार, हवलदार 
आदि अनेकों कर्मचारी होते हें जो अपने वार्डो के जनस्वास्थ्य आदि का प्रबंध 
करते हैं। हेल्‍थ आफ़िसर के कार्यों का नियंत्रण जिले का सिविर सर्जन 
करता है। यह देहातों आदि में जाकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्य की भी 
देख रेख किया करता है। इस प्रकार प्रान्तीय सरकार स्थानीय संस्थाओं के 
योग से जनता के स्वास्थ्य का प्रबंध करती है। 


आबकारी-विभाग 


नगीली वस्तुओं के उपयोग का नियंत्रण करने तथा आमदनी के अभि- 
प्राय से सरकार उन पर टेक्स लगाती है जिसे आवकारी कर या £इटांइ2 
82एाए कहते हैं। मुसलमानों के समय में भी आवकारी सरकारी आमदनी 
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का मुख्य अंग था। उस समय देश भर में शराब ताड़ी आदि के कारखाने 
तथा दूकानें थीं। आवागमन की सुविधाओं का अभाव तथा सुव्यवस्थित 
एवं संगठित राज्य संचालन न होने के कारण आवकारी विभाग नथीलीं 
वस्तुओं के नियंत्रण में सफल न हो सका। ब्रिटिश काल में सरकार की 
ओर से इनका सेवन नियंत्रित करने के अनेकों उपाय किये जा रहे हैं । 
आधुनिक काल में सरकार शराब, गाँजा, अफ़ीम, भंग, चरस, ताड़ी 
आदि मादक वस्तुओं के ठेके नीलाम द्वारा देती है। सरकार की ओर से 
प्रत्येक मादक वस्तु का भाव नियंत्रित कर दिया, गया है जिसमें पर्विरतेन 
करना अपराध है। इसके अतिरिक्त सरकार के निरीक्षण में ही कुछ मादक 
पदार्थों के तैयार करने का प्रबंध किया गया है। इस तरह तैयार 
करने और बेचने में सरकारी नियंत्रण होने के कारण सरकान की 
' आमदनी के अतिरिक्त मादक पदार्थों के निबंत्रण में भी पर्याप्त सफछता 
मिलती है। 

आबकारी-विभाग का संचालन प्रास्तीय सरकारों के मंत्रियों के 
अधिकार में हैं। केवल विदेश से आने वाली मादक वस्तुओं तथा भारत 
से बाहर जाने वाली अफ़ीम के आयात-निर्यात-कर की आमदनी सरकार 
के केन्द्रीय कोष में जाती है। आवकारी-विभाग से और जो आमदनी 
होती है वह प्रान्तीय सरकार की ही है। प्रत्येक प्राल्त में टेक्स एक सा 
नहीं है और न आमदनी ही बराबर है। 

आबकारी विभाग का प्रधान कर्मचारी एक्साइज़ कमिहनर कहलाता 
है। इसके नीचे हर एक ज़िले में एक्साइज़ आफ़िसर होते हैं। एक्साइज़ 


१ ऊपर लिखा जा च॒का है कि १९३५ के सुधारों के अनुसार 
सादक पदार्थों से प्राप्त कर का एक अंश सूबों की सरकारों को भी 
मिला करेगा। 
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आफ़िसर की सहायता तथा नज्यीली वस्तुओं की दूकान, कारखाने आदि का 
निरीक्षण करते के लिए सकिल एक्साइज़ इंस्पेक्टर, एक्साइज़ इंस्पेक्टर, 
सब-उक्साइज़ इंस्पेक्टर आदि अनेकों कर्मचारी हें। चोरी से मादक 
वस्तुओं को ले जाना या छिपकर बेचना अपराध है। आबकारी विभाग 
के कर्मचारियों का कतंव्य इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ कर 
अदालन से सज़ा दिलवाना भी है। 


दसवाँ अध्याय 
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आजकल भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने के अनेक 
नवीन साधन हो गये हैँ । उनसे स्थानों की दूरी बहुत कम हो गई है. 
महीनों का रास्ता कुछ ही घंटों में तय हो जाता है। इन साधनों के कारण 
देश के व्यापार एवं कला-कौशल आदि अधिक उन्नति करने छगे हैं। लग- 
भग सौ वर्ष पहले आते जाने के साधनों में घोड़ा, बैल, ऊंट और हाथी आदि 
जानवर तथा नौकाएँ आदि ही थीं। इतने बड़े विद्याल देश में एक्त स्थान 
से दूसरे स्थान आना जाना वहुत ही कठिन था। रास्ते में चोर, डाक्‌, ठग 
आदि का सदेव भय रहता था जिससे प्राण एवं धन हानि के अतिरिक्त 
समय भी नष्ट होता था। भारत सरकार ने रेलें बनावा कर आवागमन 
के नवीन साधन उपस्थित कर कई प्रकार की सुविधाएँ कर दीं। 

सन्‌ १८४५ ईस्वी में भारत वर्ष में रेलवे लाइन बनाने के लिये जाँच 
पड़ताल आरंभ हुई। चार वर्ष बाद बम्बई और कलकने से रेठवे लाइन 
बनाना आरंभ हुआ। भारत में सर्वे प्रथम रेलवे अप्रेछ मास सन्‌ १८०३ 
बम्बई से थाना तक (जिसकी दूरी २१ मील है) खोली गई। एक वर्ष बाद 
अगस्त १८५४ में कलकत्ते से हुगली तक, २४ मील, और रेलवे खुली । इस 
प्रयत्न में सफलता प्राप्त होने से ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत में रेलब्रे 
बनाने की ओर विद्येष ध्यान देना आरंभ किया। 

सन्‌ १८५३ में लाडे डलहौज़ी ने रेलवे लाइन बनाने का नक़ज्ा तैयार 
किया। इसमें करूकत्ते से यू० पी० तथा लाहोर तक, बम्बई से यू० पी० 
तथा मद्रास और मद्रास से मलाबार के किनारे तक रेलवे लाइन बनाने 
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का विचार हुआ। आधुनिक रेल की सड़कें इसी नक़शे के आधार पर 
तैयार हुई हैं। 
भारतीय रेलवे के इतिहास को ४ भागों में विभकत किया जा सकता 

--(१) सन्‌ १८६९ के पूर्व, (२) १८६९ से १८८० तक, (३) १८८०- 
१८९३ और (४) सन्‌ १८९३ के पदचात्‌ । 

भारतीय रेलवे लाइन बनाने में भारत सरकार ने आरम्भ से ही योग 
दिया। इस संबंध में सरकार ने गारंटी सिस्टम” की नीति आरम्भ 
की। सरकार ने रेलवे कम्पनियों को खर्चे की रक़म पर ५ प्रतिशत ब्याज 
देने की गारंटी दी और इस नीति के अनुसार सरकार ने इंग्लेंड की कम्प- 
नियों को भारत में रेल खोलने का ठेका दिया। इसके अनुसार रेलवे कम्प- 
नियों से जमीन का मूल्य नहीं लिया गया। कम्पनियों को यह गारंटी दी 
गई कि उन्हें छागत रक़म पर ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष अवश्य ही लाभ होगा। 
लाभ में कमी होने पर सरकार ने उसे अपने कोष से पूरा करने का वचन 
दिया। इससे अधिक लाभ होने पर कम्पनी ने अधिक छाभ का आधा 
हिस्मा सरकार को देता स्वीकार किया। निद्िचित समय (२५ या ५० 
वर्ष) के वाद कम्पनी की रेले खरीद लेने का भी सरकार को अधिकार 
था। इसके अतिरिक्त कम्पनी को यह भी अधिकार था कि वह कोई भी 
रेलवे छाइन ६ महीने का नोटिस देकर इच्छानुसार सरकार को बेच सकती 
थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी भारत सरकार के ही आदेशानूसार रेल- 
मार्ग तथा नियमादि बनाने के लिये वाध्य थी। उसे अपना हिसाब भी 
सरकार के पास जाँच पड़ताल के लिये भेजना अनिवाय था। इस प्रकार 
कम्पनियों ने कुछ ही वर्षों में लगभग १८०० मील रेल-मार्ग बनाया । 

सन्‌ १८६८ ई० में कलकत्ता और साउथ ईस्ट रेलवे, हानि होने के 
कारण सरकार को खरीद लेनी पड़ी। इसी समय से सरकार की निजी 
रेड होना आरम्भ हुआ। गारंटी सिस्टम के कारण सरकार को प्रति वर्ष 
वहुत हानि उठानी पड़ती थी। सन्‌ १८६९ ईस्वी तक सरकार को १६६३ 
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लाख रुपये की क्षति हुई। अतएवं सन्‌ १८६५९ ई० से सरकार ने गारंटी 
सिस्टम उठा कर राज्य (5:8८) के लिये सरकारी रेलें कर्ज लेकर बन- 
वाना आरंभ किया। अभी तक ५ फ़ीट ६ इंच चौड़ी रेलवे लाइन बनती 
थीं। नई नीति के अनसार सरकार ने बड़ी लाइन के अतिरिक्त ३ फ़ीट 

इंच की लाइन---जिसे मीटर गेज कहते हें---भी वनवाया गरू किया 
स्टेट तथा कम्पनी दोनों की ओर से रलवे लाइन बड़ी जीघषता से तेयार 
होने लगीं। सन्‌ १८८० तक सरकार की ओर से २,३०९ मील स्टेट 
रेलवे तथा कम्पनी की ओर से ६०९५० मील रेले वन गई। 

सन्‌ १८७४ में देश में भीषण अकाल पढ़ा जो ५ वर्ष तक रहा। 
इसका प्रभाव रेल के इतिहास पर भी हुआ । दर्निक्ष-पीड़िनों को सहा- 
यता पहुँचाने में आवागमन की कठिनाइयों का अनुभव हुआ, अतः अधिक 
रेल-मार्ग की आवश्यकता जान पद्दी । अफ़गान बद्ध तथा अक्षाल के 
कारण धन की कमी पड़ गई। उधर इंग्लेड में भी सरकार की रेल नीति 
की कड़ी आलोचना हो रही थी। लोग सरकार द्वारा रेलमार्ग बनवाने के 
पक्ष में न थे। अतएव सरकार ने राज्य की ओर से रेल मार्ग बनवाना 
बंद कर पुनः सन्‌ १८८० से गारंटी सिस्टम पर रेलवे कंपनियों को ठेका 
दे कर प्रोत्साहित किया। किन्तु इस बार सरकार ने ठेके की झर्तो में कुछ 
परिवर्तत अवश्य कर दिया जिससे सरकार को कुछ सुविधाएँ मिल्ल गई | 
इसके सिवाय सरकार ने देशी रियासतों से भी रेलवे लाइन बनवाने का 
आग्रह किया। देशी रियासतों में सबसे पहिले निज्ञाम ने ३०० मीरक 
रेलमार्ग बनवाया। इन्हीं दिनों में इंग्लेंड और रूस में कुछ अनबन सी हो 
जाने के कारण परिचिमोत्तर प्रदेशों तथा वलोचिस्तान में भी रेलवे छाइन 
की आवश्यकता जान पदी। सन १,८९३ में सरकार ने रेल नीति फिर 
बदल दी। उस समय तक भारत में १८,००० मील रेलमाग बन चुका 
था। अबकी बार रेलवे कम्पनियों को गारंटी के स्थाव पर स्विंट (कुछ 
निश्चित प्रतिशत रक़म पर छूट) देना आरम्भ क्रिया। इस प्रकार प्रति 
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वर्ष नये रलमार्ग बनते हीं गये। सन्‌ १९१३ तक लगभग ३५ हज़ार 
मील रेलमार्ग तैयार हो गया। यूरोपीय महायुद्ध के कारण यद्यपि इस 
कार्य में शिथिलता पड़ गई किन्तु फिर भी १९२३ तक ३,००० मील और 
रेलवे लाइन बन गई। सन्‌ १९३३ में भारतवर्ष में रेलमार्ग ४२,१६१ 
मील हो गया। 

सन्‌ १८६९ में सरकार की छोटी सी रेलवे निजी हुई थी। यूरोपीय 
महायुद्ध के आरभ होने के समय तक, नार्थ वेस्टनं*रेलवे जो सारे पंजाब 
प्रांत में फैली हुई हैं; अवध रुहेल खंड रेलवे, जो गंगा के उत्तरीय भाग में 
हैं; तथा ईस्टने बंगाल रेलवे, जो कलकत्ते को पूर्वी. बंगाल और आसाम 
से मिलाये हुए है, सरकार की निजी, (598/8 ४रिक ७००) हो गईं। 
सन्‌ १९२१ में रे के संबंध में जाँच करने के लिये एकवर्थ कमीशन' 
(20 ८ए0707 (+077775500) बैठा। इस कमीशन ने कम्पनियों द्वारा 
संचालित रेलों को सरकारी बना लेने की सिफ़ारिश की। अतएव सरकार 
ने धीरे धीरे कम्पनी की रेलों को स्टेट रेलवे बनाना आरंभ कर दिया। 
सन्‌ १९२५ में ईस्ट इंडियन और ग्रेट इंडियन पेनिनशुला रेलवे; सन्‌ १९२९ 
में वर्मा रेलवे एवं सन्‌ ३० में सदर्न पंजाब रेलवे सरकार ने कम्पनीनियों से 
छेकर अपनी कर छीं। तभी से ये स्टेट रेलवे अर्थात्‌ सरकारी रेलें कहलाने 
लगीं। 

रेलवे शासन-प्रबंध--कई वर्षों तक रेलवे विभाग, पब्लिक वर्क्स 
सेक्रेटरियट के ही विभाग द्वारा नियंत्रित होता रहा। सन्‌ १८७९ ईस्वी 
में स्टेट तथा कम्पनी की रेलों का निरीक्षण करने के लिये 'डायरेक्टर जनरल 
आफ़ रेलवे ” का पद बनाया गया। भारत सरकार के सेक्रेटेरियट में इसका 
स्थान डिप्टी सेक्रेटरी आफ़ रेलवेज़ की हैसियत से ही था। रेलवे की अधिक 
उन्नति हो जाने के कारण तथा कार्य की अधिकता हो जाने से रेल का प्रबंध 
करने के लिये सभापति के अतिरिक्त २ मेम्बरों का एक छोटा सा रेलवे 
वोई बना कर उद्योग और व्यापार विभाग के आधीन रखा गया। बोर्ड 
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का अधिकार केवल रेलवे का प्रबंध ही करता था। भारत सरकार ने 
रेल कार्यक्रम, आय-व्यय तथा अन्य गंभीर प्रश्नों की नीति निर्धारित 
करने का अधिकार स्वयं अपने हीं पास रखा। 
सन्‌ १९२१ में रेलवे के शासन प्रबंध आदि की जाँच के लिये 'एकवर्थ 
कमेटी बैठी। इसकी रिपोर्ट के अनुसार रेलवे बोई में परिवर्तन क्यि 
गये । आजकल रेलवे बोडे में एक चीफ़ कमिश्नर, एक फ़ाइनेंस कमिब्तर 
तथा तीन सदस्य हैँ। इनकी सहायता के लिये ५ डायरेक्ट नियक्त किये 
गये हैं जो सब कामों की देख भाल करते एवं अपने परामर्श से सहायता 
पहुँचाते है। डायरेक्टर्स ही आपस में प्राय: सब बातों पर विचार कर छेते 
हैं और नीति तथा गंभीर विषय बोड निर्धारित करता है। रेलवे बोई 
अतिरिक्त महसूल आदि के प्रइनों को तय करने के लिये सन्‌ १५०६ में रेट्स 
एडवाइजरी' कमेटी बताई गई तथा प्रचार कार्य एवं मूचना आदि के 
एक जनरल पबलिसिटी ब्यूरो की सन्‌ १९२७ में स्थापना की गई हे। 
सन्‌ १९३५ के एक्ट से रेलवे के शासन में बहुत से परिवर्तन कर दिये हे । 
सरकार ने अब यह नीति निव्चय की कि रेलवे शासन को व्यवस्थापिका 
आदि नीतिक संस्थाओं के प्रभाव से वचाये रहता चाहिए। तदनुसार 
नये एक्ट ने फेडरल आथारिटी “(960त679 3एा0०४ए) नामक सात 
सदस्यों की एक समिति बनाई जो निविष्नता पूर्वक रेलवे का नियंत्रण 
करेगी । इनमें से तीन सदस्यों की नियुक्ति स्वयं गवर्नर जनरल अपनी 
इच्छानुकूछ करेगा और बाकी चार मंत्रियों की सलाह से चुने जाय॑गे। 
समिति का सभापति भी गवर्नर जनरल स्वेच्छानुसार नियक्त करेगा । 
सदस्यों का वेतन भी गवर्नर जनरल निश्चित करेगा। सरकारी नोकर 


+ ७५ डायरेक्टर्स--सिविल इंजीनिर्यारेग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, 
ट्रेफ़िक, फ़ाइनेंस तथा इस्टेब्लिशमेंट और लेबर के विशेषज्ञ हें। 
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अथवा व्यवस्थापिका सभा के सदस्य अपना अपना स्थान त्याग देने के 
एक वर्ष बाद ही इस समिति के सदस्य हो सकेंगे। सदस्य प्रायः पाँच 
वर्षों के लिये नियुक्त होंगे। अवधि पूरी हो जाने पर फिर नियुक्ति 
हो सकेगी, किन्तु पाँच वर्ष से अधिक नहीं। समिति का निर्णय वोटों 
द्वारा होगा । चैकि समिति में गवर्नर जनरल के मनोनीत सदस्यों की 
संख्या अधिक होगी और गवर्नर जनरल इच्छावुसार जिस सदस्य को 
चाहे हटा भी सकेगा इससे स्पष्ट हे कि समिति बहक न सकेगी यही 
नहीं अपने काये क्षेत्र से संवन्‍्ध रखने वाले मामलों में गवर्नर जनरल जो 
आज्ञा देगा उसका प्रतिपालन समिति को करना अनिवार्य होगा । किन्तु 
साधारण नीति फेडरल गवर्नमेन्ट ही निश्चित करेगी जिसके अनुसार 
“रेलवे आथारिटी” को आचरण करना होगा। रेलवे आथारिटी गवर्नर 
जनरल के निरीक्षण में वस्तुतः स्वाधीनता पूर्वक काम करेगी । 

रलबे आधथारिटी की एक कार्यकारिणी होगी जिसका अधिपति 
“चीफ रेलवे कमिम्नर' होगा। उसकी सहायता के लिये एक अर्थ कमिश्तर 
(#000८9 (,0॥7॥7580/767) रहेगा। इन दोनों की नियुक्तित गवर्नर 
जनरल करेगा इनके अछावा रेलवे चीफ कमिश्नर की सिफारिश से 
और उसकी सहायता के लिये अन्य कमिश्नर रेलवे आथारिटी नियुक्त 
कर देगी । 

इन संस्थाओं के अलावा दो अन्य संस्थाएँ भी उल्लेखनीय हैं। एक 
का नाम है “रेलवे रेट्स कमिटी” (रिाफाए #8068 2007776:66८) 
इसके सदस्यों को भी ग० जनरल ही नियुक्त करता है। इसका कत॑व्य है 
कि भाड़े महसूल और आवागमन संबंधी मामलों पर रेलवे आथारिटी 
को परामझश् दिया करे। दूसरी संस्था है रेलवे ट्राइब्यूनल” (7९०।ए७०७ए 
प०एाओं ) जिसमें एक सभापति और दो सदस्य होंगे । इनकी नियुक्ति 
भी ग० जनरल ही करेगा। सभापति फेडरल कोर्ट के जजों में से ही 
पाँच वर्ष के लिए चुना जायगा। रेलवे ट्राइव्यूनल फेडरेल रेलवे आथारिटी 
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के साथ अन्य सूवों और रियासतों के जगड़ों का निर्णय करेंगा। इ 
फैमले के विरुद्ध 'फेडरलू कोर्ट (#€6८7४] (:0णा। में अपील की जा 
सकेगी जिसका निर्णय अन्तिम समझा जायगा। इन दोनों अदालतों को 
यह अधिकार दे दिया गया हैँ कि परिस्थिति बदलते पर वे अपना निर्गव 
बदल या रद्द कर दें। 

रेल संबंधी आय-व्यय (१४ छि३४ए #7727८2)--पन्‌ू १९२४ के 
पूर्व रेल संबंधी आय-व्यय भारत सरकार के जनरल बजट में ही रखा जाता 
था। सन्‌ २४ से रेलवे वजठ अलरूग कर दिया गया हैं। किन्तु ब्यवस्थापिका 
उसमें रह बदल कर सकती थी, १९६३० के सधारों के अनसार रेलवे 
आथारिटी अपने आय-व्यय का हिसाव किताव स्वर रखेगा। बह रूपया 
रिज़्वे बंक में जमा किया जायगा। सव खर्च और छेखा-जोबा पूरा 
करने के बाद यदि फायदा हुआ तो उसको निश्चित ढंग से आवारिटी 
और फेडरेशन' आपस में बाँठ लेगे। किन्तु यदि हानि हुई तो उसकी 
पूति के लिये फेडरल व्यवस्थापिका के निर्गयानुसार सहायता दी जायगी। 
यद्यपि रेलवे वजट भी साधारण बजट के अन्तर्गेत रहेगा और फेडरल 
व्यवस्थापिका के सम्मुख पेश किया जायगा तथापि व्यवस्थापिका को 
अब पहले को तरह उसमें रह बदल करने का अधिकार न होगा। भारत 
की कुल रेलों पर ८३२ करोड़ के लगभग व्यय हो चुका हे जिसमें से 
सरकार ने लगभग ७३५ करोड़ खर्च किया है। इस रक़म पर सरकार 
को प्रतिवर्ष १५७ के हिसाव से ७ करोड़ ३८५ लाख ९५ हज़ार व्याज देना 
पड़ता है। हमारे देश के ऋण का एक वड़ा भाग रेल के ही कारण है 

१९वीं शताब्दो में रेल से कोई लाभ न हुआ वरन प्राय: नुकसान 
ही होता रहा। सन्‌ १९०० में छाभम की आशा दिखाई दी। इसके पद्चात्‌ 
लाभ में उन्नति होती रही। सन्‌ १९०४-१५०८ तक लगभग २ करोड़ 
७० लाख रुपया सालाना की आमदनी हुई। दूसरे वर्य छाभ के स्थान 
पर फिर हानि हुईं। यरोपीय महायद्ध के बाद सन्‌ १९१०९ से लाभ बढ़ता 
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रहा। कुछ समय तक लागत पर रूगभग ५३ प्रति शत भारत सरकार 
[रेल से आमदनी होती रही | सन्‌ ३१ से फिर रेल में घाटा होने लगा 
:। सन्‌ ३४ में न घाटा ही हुआ और न छाभ ही। 

रेलवे विभाग में अनेकों छोटे वड़े कर्मचारी हैं। सन्‌ १९३३ में रेल 
विभाग में काम करने वालों की कुल संख्या 9, १०,२७१ थी जिसमें ४,२९७ 
यूरोपियन, ५,० ४,०८२ हिन्दू, १,५२,८७५ मुसलमान तथा शेष ४९,०१७ 
अन्य जातियों के कर्मचारी थे। 

भारतवर्ष की रेलें संसार भर की प्रधान रेलों में गिनी जाती हैं। 
आजकल छोटी, बड़ी, ब्रिटिश भारत तथा रियासतों की कुछ २५ 
रेलवे कम्पनियाँ हैं। इनमें नार्थ वेस्टर्न रेलवे, ईस्ट इंडियन रेलवे, ग्रेट इंडियन 
पेनिनसूछा रेलवे, वंगाल नागपुर रेलवे, बाम्बे बरोदा सेंद्रल इंडिया 
रेलवे, ईस्टर्न बंगाल रेलवे, मद्रास और सदन मराठा रेलवे, बर्मा रेलवे, 
बंगाल नार्थ वेस्टर्न रेलवे, आदि मुख्य हैं। रियासतों की रेलों में निजञ्ञाम 
रेलवे, काठियावाड़ रेलवे तथा जोधपुर बीकानेर रेलवे विशेष उल्लेखन य हैं। 
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पुराने समय से ही भारतवप में पत्र ले जाने और ले आने के लिये 
प्रबंध था। यह सत्य हें कि उस समय आवागमन के इतने सुभीते न होने 
के कारण इसमें अनेकों त्रुटियाँ थीं, और समय भी बहुत रूगता था। 
मुसलमान-शासन-काल में भी पत्र, हरकारा या क़ासिद आदि के द्वारा 
भेजे जाते थे। 

अँग्रेजी-शासन-काल में सन्‌ १८३७ के पूर्व पत्रों के लिए व्यवस्थित 
प्रबंध न था। मुख्य शहरों म॑ जहाँ कि सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी डाक 
के ले जाने का कुछ प्रबंध किया गया था। साधारण जनता के लिए 
यह प्रबंध न था। किसी व्यक्ति विशेष को यदि पत्र भेजना होता तो 


रु 
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ही और तौल के हिसाव से उससे मज़दरी पहले ले ही जानी बी? ; यह 
प्रबंध भी केवल खास कृपा का ही रूप था ! 

सन्‌ १८३७ में एक महत्वपूर्ण एक्ट पास हुआ। इसी समय से भार- 
तीय डाक का इतिहास प्रारंभ होता हे । इस एक्ट के अनसार बड़े कड़े 
स्थानों में जनता के लिए डाकखाने खोले गये । ईस्ट इंडिया कृपनी के 
गज्य के अंतर्गत स्थानों में पत्रों के आवागमन का प्रव॑ंध व्यवस्थित रूप 
से किया गया। इस समय भी पत्र भेजने की मजदूरी दर्री और वजन से 
ही निर्धारित की जाती थी। प्रेसीदेन्सों का पॉस्टमास्टर प्रान्त भर 
डाकखानों का नियंत्रण किया करता था तथा जिले के शआकृघन कलेक्टर 
के निरीक्षण में थे। 

तेरह वर्ष के बाद एक कमीशन इाकख्ानों की जाँच के लिए बंद । 
इसकी रिपोर्ट के आधार पर सन्‌ १८० ४ में भारतीय दाह “कद 470757 
०08४ ८) पास हुआ। इसी एक्रद के अनुसार भारत का आधुनिक 
डाक विभाग संगठित है। इसके अनुसार समस्त डाक विभाग के नियंत्रण 
के लिए एक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। पोस्टमास्टर जनरल 
का पद प्रेसीडेन्सी के पोस्टमास्टर से पृथक्‌ कर दिया गया। हर एक 
प्रान्त मे डाक विभाग के निरीक्षण के लिए एक पोस्टमास्टर जनरल, 
तथा छोटे प्रान्तों के लिए चीफ़ इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। इसी समय से 
डाक के टिकटों का आरंभ हुआ जिनका मूल्य केवल वज्भन पर दी 
निर्धारित किया जाता था ६ इस समय से दूरी का प्रच्न उठा लिया गया | 


+/ 8 


* इसके अनुसार बम्बई से कलकतते का १] प्रति तोला तथा कलकत्ते 
से आगरा ॥॥) तोला मज़दूरी थी। 

ग १८५४-१८६९ तक )। चौथाई तोलछा, ८) आधा तोला तथा 
&] एक तोला के लिये दर था। १ तोका के ऊपर £] तोलझा के हिसाघ 
सस्ते और महसूछ लगता था। 


2८० भारतीय शासन विकास 


इसके बाद समय समय पर एक्ट पास होते रहे। सन्‌ १८९८ के एक्ट के 
अनुसार मनीआइर और बीमा किये हुए पत्रों ([05प7/60 ॥,2८/6॥3) में 
सुविधाएँ हो गई । 

सन्‌ १८७५ में विदेश से पत्र आने जाने की भी व्यवस्था हो गई। 
और कुछ ही वर्षों वाद सन्‌ १८९९ से संसार के किसी भी भाग में पत्र एवं 
पासेल आदि भेजने और आगे का प्रबंध हो गया। इसी प्रकार डाकघर के 
संगठन में भी--पत्र, पार्सल, मनीआडेर, इंद्योर्ड या रजिस्टर्ड पत्रों के 
महसूलों आदि--समय समय पर परिवर्तत होते रहे। इसके अतिरिक्त 
सन्‌ १८८२ में प्रत्येक डाकघर में सेविंग बेंक भी खोल दिये गये । 

तार का भी प्रवंध हो जाने से डाकघर के साथ ही तारघर भी 
मिलाना आरंभ हो गया। आजकल अनेकों डाकघर तारघर भी हैं। 
इसके अतिरिक्त पत्र व्यवहार में हाल ही में और भी सुविधाएँ हो गई हैं। 
अब हवाई जहाज के द्वारा भी पत्र व्यवहार होने छगा है। विदेशी डाक 
का हवाई जहाज से प्रबंध सन्‌ १९२९ में आरंभ हुआ। ८ जुलाई सन्‌ 
३२२ से भारत में भी एयरमेल' आरंभ हो गया। 

डाक विभाग का संगठत--पहिले डाक विभाग और तार विभाग 
पृथक्‌ रूप से भारत सरकार के आधीन उद्योग और व्यापार विभाग के अंतर्गत 
थ। सन्‌ १९१४ में. भारत-सचिव ने इन दोनों विभागों को मिलता देने 
की अनुमति दे ढी। आजकल ये उद्योग और घंघे' ([0त0४97ए बा 
[.80007) विभाग के एक अफ़सर के आधीन हैं जिसे डायरेक्टर 
जनरल आफ़ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ़' कहते हैं। इसकी सहायता के लिए 


१८६९९-१९०५ तक ॥ में आधा तोला तथा “) में १ तोला । 
१९३६ से -] में एक तोला और उससे ऊपर प्रत्येक तोला के लिये ॥॥। 
लगता हू। रजिस्टड अखबारों के लिये १० तोलों पर 2 लगता है। 


त हे 


नीन डिप्टी डायरेक्टर जनरल तथा ६ 'अभिस्टेद जनरछ है। हाकुखानों 
के प्रबंध के लिए देश 4 भागों में बाँटा गया हे जिन्हे सक्तिल कहने हे | 
ये हू--बंगाल और आसाम. विहार भर उड़ीसा, बंबई, वर्मा. सेट्ल, मद्रास. 
पंजाब और नाय॑ वेस्ट फ्रांटियर, यू ०पी ०, एवं सिघर और वलोचिस्तान । 
सेंटल सकिल में सी० पी, सेंट्रल इंडिया और राजपुताना ए्जेसी शामिल 
है। इनमें से पहिले ८ सकिल एक एक पोस्टमास्टर जनरल के आबीन ह 
और सिध, बलोचिस्तान एक डायरेक्टर पोस्ट एण्ड टलीग्राफ़ के निरीक्षण 
में है। सकिल में कई डिवीजन होते हैं। जिनके प्रधान कर्मचारी को सप- 
रिन्टडेन्ट पोस्ट आफिस या सपस्टिदेन्ट रलते मेल सबिस कद्नते है ; इनको 

सहायता के लिए कई इंस्पेक्टर्स होते हैं। हर एक जिले में एक बद्ा पोस्ट 
आफ़िस होता है जिस 


फ्क 
देश भर में लगभग २०,८२० डाकघर है! जिनमे 2,2२.८०२० के छगनग 
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छोटे बढ़े कर्मचारी काम करते हें। सन २८०२० में पोस्द झ्ाफ़िस की 
आमदनी ६९,२०,९३३) हुँंई। 

आजकल पोस्ट आफिस देदय के प्रत्येक भाग में फैले हरा है। अब 
टेलीफोन का भी प्रयोग दशाकखानों से होने लगा हे। 


तारधर 


ह संत 9८०१ में कलकता मे पिज़ के एक 
प्रारंभिक इतिहास--सन्‌ १८०१ में कलकत्ा महिकल काडूज के एक 


अध्यापक ने कंपनी से कलकत्ता से दायमंदर हारबर तक तार का प्रयोग 
करने की अनुमति मांगी । इन्होंने ८२ मील लंबी तार की लाइन बनाकर 
प्रयोग किया। प्रयोग में इन्हें पुर्ण सफलता मिली जिससे उत्साहति होकर 
लाई इलहोजी ने कंपनी के डायरेक्टर्सों से इजाजत लकर भारतवप 
में तार घर आदि बनावाना आरंभ कर दिये। आरंभ में कलकते से 


आगरा, बंबई और पेशावर, तथा बंबई से मद्रास तक तार का लाइन 


गि भारतीय शासन विकास 


व्नाई गई , इनको लम्बाई लगभग २३००० मील थी। सन्‌ १८५५ ईस्वी 
में तारा की लाइन जनता के लिये खोल दी गई। 

इस कार्य में बढ़े वेग से उन्नति होती रही । दो ही वर्षों के बाद ओटक- 
मंद्र , मैसूर तथा कालीकट में भी तार की लाइन तैयार हो गईं। सन्‌ ५७ 
के विद्रोह के समय भारतवप्प में ८,५०५ मील लंबी तार की लाइन तथा 
६० तारघर थे। विद्रोह में कई तार की लाइनें नप्ट हो गई कितु शांति 
स्थापित होने के एक ही वर्ष बाद टूटी हुई लाइनों की मरम्मत के अतिरिक्त 
लगभग २,००० मील लंबी नई लाइनें वर्नीं। इससे स्पष्ट मालूम होता 
है कि भारत सरकार एवं जनता दोनों ने ही इस तार विभाग की 
आवध्यकता स्वीकार कर ली। इस समय से तार विभाग दिन प्रति दिन 
उन्नति ही करता रहा। 

सन्‌ १८७३ में तार विभाग ने रेलवे में भी तार की लाइन बनाना 
स्वीकार किया जिसके फल स्वरूप आधुनिक रेलवे टेलीग्राफ़ है। इसी तरह 
सेना विभाग में भी तार की लाइनें बनने छगीं, जिससे समाचार भेजने 
में बहुत सुविधाएँ हो गई । सन्‌ १८८२ में तार के साथ ठेलीफ़ोन भी लगाना 
आरंभ हुआ। धीरे धीरे विदेशों से भी तार द्वारा संबंध स्थापित हो 
गया। आधुनिक समय में तो बेतार की तारवर्क़ी से भी समाचार 
आदि भेजे जाते हैं। 

सन्‌ १८८३ के पूर्व तार विभाग बिलकुल पृथक्‌ था। इस वर्ष तार 
विभाग की उन्नति के लछिए यह निश्चित किया गया कि पोस्ट आफ़िसों 
से तारघर का भी काम लिया जाय। धीरे धीरे अनेकों डाकघर, तारघर 
भी होते गये। सरकार ने अन्य कंपनियों को अनुमित देकर टेलीफ़ोन 
की उन्नति में बड़ी सहायता दी। इस प्रकार इस विभाग ने थोड़े ही समय 
में अच्छी उन्नति की। इससे देश के व्यापार आदि की भी विजेष 
उन्ननि हुई है। 


आधुनिक संगठन---आजकल देश में लगभग २६० बड़े तार घर, 


जेलबे शक झौर तार ४८६ 
है. 


१२५ विदेशों में समाचार भेजने के, तथा शक और तारघर लगनग 
४,००० हैं। मार्च सन्‌ २९ में टेलीफ़ोन के सरकारी एक्स्च्रेज ओर दफ़्तरों 
की संख्या रगभग २८८ तथा अन्य टेलीफ़ोन कंपनियों द्वागा संचालित 
एक्सचेंज २२ थे, जिनमें लगभग बीस हजार सरकार, विभाग द्वारा 
लगाये हुए तथा ३३,७०० कंपनियों द्वारा लगाये हुए टेलीफोन थे। 
इसी प्रकार सन्‌ २९ में वायरलेस' के २४ स्टेशन थे। तार विभाग के 
कुल कर्मचारियों की संख्या १४,१२१ थी। 
उपर कहा जा चुका है सन्‌ १९१४ में तार-विभागर शक-विभाग के 
मिला दिया गया है। आजकल डाक और तार विभाग का प्रधान हाय 
रेक्टर जनरल आफ़ पोस्ट एनड देलीग्राफ़ है जो भारत सरकार के इंदस्ट्र 
र लेवर विभाग के अंतर्गत है। तार के प्रबंध के लिये 3 सकल तथा २० 
डिवीज़न बनाये गये हें। हर एक सक्तिक का प्रबंध एक इाबरकटर 
के अधीन है। प्रत्येक दिवीज़न का प्रधान डिवीजनल इंजीनियर 
कहलाता है। #नकी सहायता के छिए और भी कई कममचारी है! 


व्यापार ओर उद्योग (7306८ खाते लिप 


भारतवर्प क्पि-प्रधान देश है । देश की लगभग हु जन संख्या 
मुख्यतः खेती किसानी करके ही जीवन निर्वाह करती हैं। किनु फिर भी 
हमारे देश में खेती के अतिरिक्त तरह तरह की शिव्पकलायें प्रात्रीन काल 
से ही प्रचलित हैं। मज्ञीनों की उन्नति के पहिले लोग छोटे छोटे औज्ञारों 
से ही काम चलाते थे। हिन्दू काल में कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय 
जैसे हथियार, इमारतें, कपड़ा आदि बनाकर छोग जीविका चलाते थे। 
ललित कलाएँ भी जैसे संगीत, चित्रकारी, साहित्य आदि भी उन्नत थी। 
यह हिन्द काल में व्यापार की अधिकता न थी। मुसलमानी काल में 
शिल्पकला तथा कपड़ा बुनने की कारीगरी ने विद्येप रूप से उन्नति 


४८८ नारतोय बासन विकास 


* कं 


के 


की। भागने का ताजसहल, दिल्ली, फ़तहपुर-सिकरी आदि स्थानों के 
प्राचीर किले ओर महल मुसलमान काल की कारीगरी के बढ़िया नमूने 
"दी वक्त दहे। इस काल में व्यापार की बहत उन्नति हुईं। ढाके की मलमल 
दूर दूर देझों में जाकर भारत की कपड़ा वुनने की कला का परिचय देने 
लगी। चीत, तिब्बत, अफ़ग़ानिस्तान, फ़ारस, ईरान आदि देशों से ही 
अधिकतर व्यापारिक संबंध था। मुसकूमानी काल में देश की हस्तकला 
कदाचित्‌ उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँच चुकों थी। 

अँग्रेज़ी काल में देश के व्यापार कला-कौगल, व्यवसाय आदि में 
अद्भूत परिवर्तन हो गया। सव्वेत्र आने जाने के मार्ग खुल जाने से एवं 
विदेशियों के संसर्ग से देश के व्यापार तथा ज्ञान में विशेष वृद्धि होने 
लगी। यूरोपीय जातियों ने भारत से सोना चाँदी आदि धातुओं के बदले 
मसाले, कपड़ा आदि ले जाकर अपने देशों में बेचना आरंभ किया। 
देश में बंबई, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, कराँची आदि बंदरस्थानों की नीव 
पड़ी। स्थल मार्ग की अपेक्षा अब जलमार्ग के द्वारा ही व्यायार अधिकतर 
होने लगा। धीरे धीरे भारत का व्यायार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ 
में आगया | 

इसी समय संसार में नवीन युग आरंभ हुआ। मशीनों के प्रचार 
से हस्तकला सारे संसार में शिथिक पड़ गई। रेल तार आदि अनेकों 
आवागमन के नवीन साधनों का आविप्कार तथा प्रचार हुआ। 
समय पाकर भारतवप में भी मज्ीनों का आगमन हुआ। देश में रेल तार 
आदि के बन जाने से व्यापार में भी उथल-पुथल हो गई । अनेकों नवीन 
नगर बसाये जाने लगे। कृषि की उन्नति के साथ ही जंगली पदार्थों जैसे 
लाख, लकड़ी, गोंद आदि के व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। 

भारतवर्ष का विदेश्ञों से व्यापार इधर कुछ वर्षों से घटता ही रहा। 
सन्‌ १९२८ और १९२९ में प्रति वर्ष लगभग ४०० करोड़ रुपये के मल्य 
का व्यापार होता था। सन्‌ १९३२-३३ में यह केवल २३० करोड़ के 
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लगभग ही रह गया।* किन्तु अब फिर उन्नति के लक्षण दिखाई देने छमे 
। विदेश जाने वाली वस्तुओं में जुट, कपास, अनाज, वीज इत्यादि, 

चाय, चमड़ा, लाख, धातु आदि मुख्य हें । 

विदेश से आनेवाली वस्तुओं में कपास तथा सूतती और ऊती कपड़े. 
मशीनें, अन्य धातुएँ, शक्कर, अनाज, तेल, मोटर आदि सवास्थिं, दत्ायें. 
मनिहारी के सामान (चड़ियाँ आदि) वस्तुएँ मुख्य हे । सन्‌ १९०० में 
भारत से बाहर जाने वाली वस्तुओं का मल्य छगभग २६० करोड़ तथा 
आने वाली वस्तुओं का लगभग १९० करोड़ रुपया था। इस प्रकार अन्य 
वर्षों की रिपोर्ट मिलाने से यही ज्ञात होता है कि भारत से बाहर जानेवाली 
वस्तुओं का ही मूल्य आनेवाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक है । 

विदेश से आने वाली वस्तुओं में सूती ऊती तथा रेशमी कपड़ा ब्रिदेल 
जापान, इटली, चीन और आस्ट्रेलिया से ही प्रायः आता हैं। सीन तथा 
बातुओं की अन्य वस्तुएँ ब्रिटेन, जमेंनी, जापान तथा अमेरिका आद्रि देशों 
से आती हैं। देश में शक्कर प्राय: जावा से ही अधिकतर आती है। मोटर, 
बाइसिकिल आदि सवारियाँ अमेरिका, फ्रांस तथा जापान आदि से 
अनाज आस्ट्रेलिया, बर्मा आदि देशों से; नमक अदन, इजिप्ट से: दवादइया 
जमंनी, इंग्लैणड से; कोयला इंग्लेंड तथा पोर्तगीज् ईस्ट आफ़िका से: 
तथा मनिहारी का सामान इंग्लेंड, जर्मनी, अमेरिका, जापान आदि देशों 
से अधिकतर आता हैं। 

सार्वजनिक काम में आनेवाली आवशध्यक वस्तुओं पर भारत सरकार ने 
देश के व्यापार तथा कलछा-कौगल की उन्नति के लिये भी कुछ उपाय किये 


न्‍अकनकनलनतागककलननननलललन पिन नि गिननिनिगित44+दककाकन कतनन मनन, 


* आजकल भारत से सोना बहुतायत से विदेश जा रहा है। सन्‌ 
३३ में लगभग ६५३ करोड़ का सोना विदेश गया। यह मद्द व्यापार 
में शामिल नहीं की गई हें। 
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हे व्यापार तथा कारोगरी की उदच्चति के लिये अनेकों संस्थाएँ स्थापित की 
का विक्टोरिया जबली कालेज, कछकत्ता, बंबई, मद्रास 
दाह 7, लचनऊ आदि के गवर्तमेंट सकल आव आटस प्रसिद्ध हें। कृषि विद्या 
लछिए पूसा, पूना नागपुर तथा कानपुर के अतिरिक्त अब प्राय: हर एक 
विव्वविद्यालय की ओर से प्रबंध हो गया हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग 
की शधिना का प्रबंध भी रड़की और शिवपुर के कालेजों में किया गया है। 
सन्‍्थाओं के अतिरिक्त देश के व्यायार एवं कला-क्रौशल की उन्नति 
कानन का सहारा छेकर भी की गई है। देश के व्यापार की उन्नति उसी 
समय हो सकती है जब हमारे देश की वस्तुएँ अन्य देशों की वस्तुओं से अच्छी 
और सस्ती बनें। यद्दि हमारे देश का बना हुआ माल विदेणी वस्तुओं की 
अपक्षा अधिक मुल्य में विक्रेगा तो हमारी वस्तुएँ विदेशी वस्तुओं के सामने 
व्यापार क्षेत्र में ठहर न सकेंगी। हर एक सरकार अपने देश तथा राज्य 
के व्यापार एवं उद्योग की वृद्धि के लिए प्रयत्त करती हे 
भारत सरकार की सवसे अधिक आमदनी आयात तथा निर्यात कर से 
ही है। इस टेक्स से सरकार का उद्देश्य आमदनी के अतिरिक्त देश के 
व्यापार एवं उद्योग की उन्नति करना भी हें। भारत सरकार की नोति 
अँग्रेज़ी साम्राज्य के व्यापार की रक्षा करना तथा उसे प्रोत्साहन देना है। 
सन्‌ १८५८ में सरकार ने अँग्रेज़ी मालपर ५ प्रतिशत तथा अन्य विदेशी माल 
पर १० प्रतिशत टैक्स छगाया। इसी समय से विदेश से आनेवाले मार पर 
टेक्स छगाने की नीति आरंभ हुई । इस नीति में समय समय पर परिवर्तन 
होते रह। सन्‌ १८८२ ईस्वी में सरकार ने नमक और हराव के अतिरिक्त 
अन्य वस्तुओं पर से टैक्‍स उठा लिया। यह नीति अधिक दिनों तक चल न 
सकी। देथ में असंतुप्टता के अतिरिक्त सरकारी कोप की भी हानि होने 
से १८९४ में पुरानी नीति का पुनः अव्ंवन करना पड़ा। सन्‌ १९२१ में 
एक आथिक कमीशन (78८४ (:.07778807) बनाया गया जिसने 
भारतीय व्यापार तथा औद्योगिक वस्तुओं की क़ानून के द्वारा रक्षा करने 
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की सिफ़ारिश की । सन्‌ १९३० में ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापार के संबंध में 
'ओटावा' में एक कान्‍्फेन्स हुईं। इसके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापार 
की उन्नति तथा रक्षा के लिए आपस में यह समझौता हुआ कि प्रत्येक 
उपनिवेश अन्य देशों की अपेक्षा ब्रिटिय साम्राज्य के देशों पर कम टैक्स 
लगाकर सहायता करेगा।* 


साम्राज्य के व्यापार की रक्षा के अतिरिक्त सरकार का कर्तव्य देश 
की भी उन्नति करना है। इसके लिये सरकार सार्वजनिक व्यवहार में आने 
वाली आवश्यक वस्तुओं पर कम टैक्स छगाकर और कुछ वस्तुओं 
जैसे खाद, कृषि संबंधी औज्ञार, कुछ धातुएँ. चीनी मिट्टी. कागज बनाने 
की चीज़ें (चिथड़े आदि), रबर, हथियार, प्लेग के टीके की दवा, किताब 
आदि पर टैक्स न लगाकर, आवश्यक वस्तुओं का मूल्य कम करने में 
सहायता पहुँचाती हैं। इसके विपरीत ऐश और आराम की वस्तुओं पर 
अधिक टैक्‍स लगाया जाता है। देश की ओद्योगिक उद्चति में दो प्रकार से 
सरकार हाथ बेँटाती है। एक तो देश के बने हुए माल की प्रतिद्वंदी वस्तुओं 
पर कुछ समय के लिये टैक्स बढ़ाकर, जिससे देश उन वर्गों में उन्नति करके 
अन्य देझों से मुक़ाबला करने के लिये समर्थ हो जाय, और दूसरा देश की 
औद्योगिक परिस्थिति की वृद्धि या निर्माण के लिये जिन वस्तुओं की आव- 
इयकता होती है उतका मूल्य कम करने का प्रयत्न कर देश की औद्योगिक 
उन्नति में सहायता करती है। इन सव बातों पर ध्यान रखते हुए सरकार 
आयात निर्यात कर स्थिर करती है। आजकल व्यापार के लिए भारत सर- 
कार का अलग विभाग है। इसी तरह उद्योग और बंधों के लिये भी 
भारत सरकार ने अलग विभाग स्थापित किया हैं! 


*हाल ही में भारतीय व्यवस्थापिका ने ओठावा समझौते को रद 
करने का प्रस्ताव पएस किया हे। 
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ओद्योगिक उन्नति--भागरतवर्प कृपिप्रधान देश होते हुए भी आजकल 
संसार के प्रथम ८ औद्योगिक देगों में माना जाता है। देश के 
आओद्योगिक (008773!) इतिहास की ओर ध्यान देने से ज्ञात होगा 
कि भारत का उद्योग धीरे धीरे उन्नति करता ही रहा। 

सन्‌ १८५६ ई० में बंबई में कपड़े का प्रथम कारखाना खुला। कुछ 
ही वर्षो में (सन्‌ १८७३७) इनकी संख्या ५१ हो गई। यह संख्या बढ़ते 
बढ़ते सन्‌ १८९० में १३७; सन्‌ १९०० में १९३; सन्‌ १९१० में 
२६३; सन्‌ २२ में २९८ और सन्‌ २८ में ३३५ पहुंच गई। आजकल 
भारतवप में कपड़े के कारखानों की संख्या३६० से अधिक है, जिनमें लगभग 
»५ लाख श्रमजीवी कार्य करते हैं। कपड़ों के कारखाने अधिकतर बंबई, 
अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर, मद्रास, कनानोर, कलकत्ता, दिल्‍ली तथा 
अकोला आदि में हैं । इनमें कोट, कमीज, के कपड़े तथा चादर, धोतियाँ आदि 
बनती हें। सूती कपड़ों के अतिरिक्त इन कारखानों में रेशमी कपड़े भी 
बनाये जाते हैं। ऊनी कपड़ों की अधिक खपत न होने के कारण देश में 
ऊनी कपड़ों के कारखाने बहुत कम संख्या में हैं। इनके मुख्य स्थान कान- 
पुर, बंबई, छधियाना, और धारीवाल हे । काझ्मीर में पटटू और पश्मीता 
अच्छा होता हैं। काइ्मीर के बेलबूटों का काम तथा शालदुशाले आदि 
सेकड़ों वर्षो से संसार भर में प्रसिद्ध हैं। यह काम काइसमीर में प्रायः हाथ 
से ही किया जाता है। 


| 


बंगाल प्रौन्‍्त में जूट अधिकता से होता है। बंगाल में जूट (सन) 
का पहला कारखाना सन्‌ १८५५ में खुला था। जूट का व्यापार बढ़ता 
ही गया अतः इसके कारखाने बढ़ते बढ़ते आजकल १०० के लगभग हो गये 
हैं। यह व्यापार प्राय: विदेशियों के ही हाथ में है। सन्‌ १९३३ में लगभग 
३१ करोड़ का जूट विदेश भेजा गया। 

बीसवीं शताब्दी के आरंभ में लोहे के कारखाने भी स्थापित हुए। 
सन्‌ १९०७ में जमझेदपुर में टाटा आयरन वकक्‍से की स्थापना हुईं। इसकी 
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अच्छी उन्नति होती रही और आज यह एशिया में सबसे वड़ा लोहे का 
कारखाना समझा जाता है। इसमें रेल की पटरियों तथा फ़ौलाद की अन्य 
वस्तुओं को बनाने के सिवा गंधक, शोरे आदि का तेज्ञाव भी अधिकता 
से तैयार होता है। 
चमड़े के कारखाने कानपुर, आगरा, बंबई और कलकत्ते आदि में हैं । 

इनमें चमड़े के बक्स, जते आदि तथा अन्य अनेकों वस्तुएँ अच्छी बनती हे । 
अलीगढ़ में चाकू, ताले आदि, मेरठ में दरी कंची आदि; कलकसे में सावन. 
तेल , दवाइयाँ आदि अच्छी तैयार होती हैं। आजकल द्वकर के कारखाने 
भी देश में अधिकता से हो गये हेँं। इनक्री अधिकता यू० यी०, पंजाब 
और बिहार में है । भारतवर्ष में शक्कर अच्छी तैयार होने लगी हैं पर फ़िर 

इसे जावा का मक़ाबला करने में कठिनाई पड़ ही है। अल्यमिनिय्रम के 
कारखाने कलकत्ता और बनारस में हें। चीनी मिद्री के बतेन आदि भी यहां 
अच्छे बनने लगे हैं। इनके कारखाने अधिकतर कलकत्ता. जबलपुर और 
ग्वालियर में है। सिमेंट चूना आदि के कारखाने भी प्रतिदित उन्नति कर 
रहे हैं। इनके प्रधान कारखाने कटनी, जबलपुर, मैहर आदि स्थानों में 
है। बड़े कारखानों के सिवा देश भर में अनेकों घरेल धंधे तथा अन्य छोटे 
छोटे कारखाने भी हैं। वनारस, मरिदाबाद, गुजरात, बिलासपुर, रायपुर 
आदि में रेशम के कपड़े तेयार होते हें। बनारस में रेशम के अतिरिक्त 
पीतल तथा ताँवे आदि के बतेन, गोंटा-किनारी, खिलौने, तमाख आदि 
तैयार होती है। मद्रास और कलकते में पेंसिल, क़छमें आदि, लखनऊ 
कलकत्ते और सियालकोट में क्रिकेट, द्वकी आदि खेलकूद के सामान 
अच्छे बनते हैं। 

प्रान्तीय सरका रे भी देश की औद्योगिक परिस्थिति की उन्नति का प्रयत्न 
कर रही हैं। देशी कला-कौशल को उत्साहित करने के लिये प्रदर्शनियों 
आदि का सरकारी की ओर से आयोजन भी होता है। प्राल्तीय सर- 
कारें हस्तकला के विद्यालयों की मदद करती हू। केन्द्रीय सरकार भभ 
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इस भर दद्यप ध्यान दे रही है। कुछ वर्षों से रेल की पटरियों का ठेका 
टाटा आयरन वकक्‍से को दे दिया गया है। इसी प्रकार कई तरह से देश 
के उद्योग धंधों को उन्नति करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 


स्वदेशी के प्रचार होने के कारण देश की हस्तकला में पुनः कुछ उन्नति 
हीने लगी है। आजकल देश भर में खादी के कपड़े अच्छे बनाये जाते हैं। 
बीडी के अतिरिक्‍त देदय में सिगरेट आदि के भी अनेकों कारखाने हो गये 
है। धीरे धीरे देश स्वावलंबी हो रहा है और आश्या की जाती है कि भविष्य 
में पुत: भारतवर्ष अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त 
अन्य देशों को भी सहायता दे सकेगा। 


कोआपरेटिव आन्दोलन 


भारत में ७० प्रतिशत से अधिक जन संख्या कृषि के ऊपर निर्भर 
हैं। पानी कम या अधिक बरसने या पाला पड़ जाने से कृषि को अधिक 
हानि होती है। इस कारण अनेकों दुर्भिक्ष भी पड़ते हैं। किसानों को 
अपना धंधा चलाने के लिये प्राय: सदेव ऋण लेना पड़ता है। ग़रीब किसान 
अपने खेत, बेल आदि गिरवी रख कर महाजनों से रुपया उधार लेते है 
जिसपर उन्हें अधिक व्याज देना पड़ता है। किसानों की दृदिन में सहायता 
करने के ही अभिप्राय से जनता और सरकार ने समय समय पर कई प्रयत्न 
किये। इनकी सहायता के लिये ही कोआपरेटिव आन्दोलन हुआ और 
कोआपरेटिव सोसाइटियाँ हर जगह खोली गईं। 

प्रारम्सिक इतिहास--यूरोप में कोआपरेटिव संस्थाएँ बहुत समय 
से थीं। १९वीं शताब्दी के अंतिम काल में स्वर्गीय रानाडे तथा सर वेडरबर्ने 
ने किसानों की सहायता के लिये बेंक खोलने का विचार सरकार के सम्मुख 
रुखा। लाड रिपिन ने तो इसे मान लिया कितु भारत सचिव ने इसके 
लिये अनूमति न दी। इसके पश्चात्‌ यह आन्दोलन बढ़ता ही गया। कुछ 
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वर्षों के उपरांत मद्रास को सरकार ने भी इसके लिये सिफ़ारिश की। 
जनता तथा सरकारी कमंचारियों के आग्रह से छाई कर्जन ने एक जांच 
कमेटी नियुक्त की जिसकी सिफ़ारिश तथा रस्पोर्ट के आधार पर को 
आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट सन्‌ १९०४ में पास हुआ! 

इस एक्ट के अनुसार किसी भी जगह के कम से कम दस व्यक्ति अपर्न 
उन्नति तथा सहायता के लिये कोआपरेटिव सोसाइटी बना सकते थे। 
इस संस्था का अभिप्राय अपने सदस्यों से या अन्य व्यक्तियों से रूपया जमा 
करना था जिससे दुदिन में यह रुपया कम व्याज पर उधार दिया जा सके! 
प्रत्येक प्रान्‍्त में सरकार की ओर से इन संस्थाओं के निरीक्षण, नियंत्रण 
एवं प्रचार के लिये एक आफ़िसर नियुक्त किया गया जिसे रजिस्ट्रार आफ 
कोआपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। रजिस्ट्रार का कृत्य इन संस्थाओं 
के हिसाव किताब की भी जाँच करना था। इस प्रकार भारतवर्ष मे 
कोआपरेटिव संस्थाएँ खोलने का प्रबंध कर सरकार ने गरीब किसानों को 
सहायता करने का प्रयत्न किया । 

इन संस्थाओं के संबंध में समय समय पर और भी एक्ट पास हूाए। 
सन्‌ १९१२ में कोआपरेटिव सोसाइटी एक्तट' पास हआ जिसके अनुसार 
१९०४ का एक्ट रह कर दिया गया। अब उचार देने के अतिरिक्त और 
भी अभिप्राय के लिए कोआपरेटिव सोसाइटियाँ स्थापित करने का विधान 
बनाया गया। 

कोआपरेटिव सोसाइटी मुख्यतः दो प्रकार की हैे। एक तो क्रिसानों 
की जो सन्‌ १९०४ के एक्ट के अनुसार बनी थी और जिन्हें 'एऐग्रिकल्चरल 
क्रेडिट सोसाइटी कहते हैं। और दूसरी गैर एग्रिकल्चरलछ क्रेडिट सोसा- 
इटियाँ । 

एग्रिकल्चरल क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी--किसानों को एत्रि- 

कल्चरल सोसाइटियाँ प्राय: हर एक ग्राम में है। प्रत्येक प्रान्त में इनके 

भिन्न भिन्न नियमादि हैं। कहीं तो इनसे लाभ उठाने के छिए इनका 
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सदस्य होना अनिवाय है और कही नहीं। सदस्य बनने के लिये कुछ 
थोईी सी निश्चित फ़ीस देनी पड़ती हैं। इस प्रकार प्रत्येक सोसाइटी 
में कुछ रुपया सदस्यों से एकत्रित हो जाता है। इनकी सहायता के 
छए प्रत्येक प्रास्तीय सरकार हर वर्ष कुछ रुपया अरहूग रखती जाती 
है. जों आवव्यकतानसार ऋण के रूप में दिया जाता है। प्रत्येक संस्था 
सटुल बक के अंतंगत कर दो गई हैं और इसी बंक क द्वारा ये व्यापार 
आदि करती हे। 
संगठन तथा प्रबंध--प्रत्येक सोसाइटी का एक मंत्री होता हैं 
जिसका कनंव्य हिसाव आदि रखना है। इसके लिये प्राय: उसी ग्राम 
के किसी उपयुक्त व्यक्ति को ही मंत्री बनाते हैं। कई प्रान्तों में हिसाव 
रखने की शिक्षा देने का प्रबंध भी किया गया हैं। प्रत्येक सोसाइटी 
के प्रबंध के लिये ५ से ९ व्यक्तियों की एक समिति होती है जिसका 
सभापति ग्राम का ही कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है। नवीन 
सदस्य भरती करना, रुपया जमा करना, कर्ज देता आदि सब प्रबंध 
यही समिति करती है। प्रायः प्रतिवर्ष सब सदस्यों की एक सभा होती 
हैँ जिसमें साऊ भर का हिसाव पास किया जाता है। छाभ का रुपया, 
रिज़र्व फ़ंड में जमा कर दिया जाता है । यह रुपया केवल रजिस्ट्रार की ही 
अनुमति से निश्चित कार्यों के लिये नियमानुसार व्यय किया जाता है । 
अन्य कोआपरेटिव संस्थाएं--किसानों के अतिरिक्त सरकारी 
कर्मचारी, मज़दूर, व्यापारिक वर्ग आदि ने भी कोआपरेटिव संस्थायें 
हर जगह स्थापित की हैं। इनका भी उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर 
सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को कम सूद पर नियमानुसार 
ऋण देकर सहायता पहुँचाना हैं। देश में उद्योग (70057ए) की 
वृद्धि होने से मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या उत्पन्न हो गई है। 
कोआपरेटिव सोसाइटियों से इन्हें भी बहुत लाभ होता है। इसके द्वारा 
इन्हें अपनी आथिक स्थिति को सँभालने तथा उन्नति करने में बड़ी 
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सहायता मिलती है। इन सोसइटियों की ज़िम्मेदारी प्राय: निश्चित 
रहती है। 

इस प्रकार आजकल देश भर में अनेकों छोटी छोटी क्रोआपरेटिव 
संस्थाएँ खुल गई हैँ। कुछ वर्ष पूर्व केवछ गैर एड्निक्न्चरल क्रेडिट 
सोसाइटियों की संख्या लगभग ४५०० थी। इनमें से छंगभग ६०० खरी- 
दने और बेचने के उद्देश्य से, लगभग १०२०० पेदावारी तथा बेचने के 
उद्देश्य से और शेष अन्य कार्यों के लिये थीं। किसानों ने भी ऋण के अति- 
रिक्त पैदावार, बेचने, खरीदने आदि अन्य कार्यो के छिये अनेकों सोसाइ- 
टियाँ स्थापित कर छी हैं। 

कोआपरेटिव आन्दोलन के सिद्धांत यद्यपि उत्तम हे कितु भारत में 
इसका विशेष संतोपजनक परिणाम नहीं जान पड़ता। सरकार को ओर 
से इस सफल बनाने के अनेकों प्रयत्न क्रिये जा जे ह व दिय भर में 
कोआपरेटिव सोसाइटियाँ फैली हुई हैं। आज्या की जाती हैं कि भविष्य 
में यह (आन्दोलन अपने उच्च सिद्धांतों के समान सफलता भी प्राप्त 
कर लेगा। 


ग्यारहवाँ अध्याय 


तोकल सेल्फ़ गवनेमेंट 


तहसील आदि के जासन करने के विधानों के सिवा कुछ ऐसी 
संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं जिनके सदस्य उसी स्थल के होते हैं जिन 
पर कि वे अनुशासन करती हैं, और जो निर्दिष्ट कामों का प्रबंध करती 
हैं। ऐसी संस्थाएँ हूँ, म्यूनिसिपेलिटी, जिला बोर्ड, लोकल बोर्ड और 
ग्राम पंचायतें। इन सब संस्थाओं की गणना लोकल गवरनेमेंट के 
अन्दर की जाती हैँ। पहले इन संस्थाओं का निरीक्षण ज़िला के 
अफ़सरों के हाथ में था और इनके सदस्यों में अधिकतर सरकार के 
नामज़द किए हुए सदस्य होते थे। पहले इनको लोकल गवर्नमेंट कहते 
थे किन्तु जब इनका प्रवन्ध जनता के चुने हुए ग़ैर सरकारी सदस्यों के 
हाथ में दे दिया गया और इनका संचालन और निरीक्षण ग़र सरकारी 
व्यक्तियों के सुपुर्दे हो गया तब से इस विधान के लिए लोकल सेन्फ़- 
गवनेमेन्ट' का प्रयोग होने लगा है। 

स्थानीय शासन के लिए प्राचीन भारत में जनपद नागरिक समितियां 
और ग्राम संस्थाएँ आदि के होने का प्रमाण मिलता हैं और कभी 
केभी उनके संगठन एवं कार्यक्रम की झलक दिखाई देती है किन्तु उनका 
क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता। इन्हीं संस्थाओं की बदौलत देश अनेक 
विप्लवों, राज्य परिवर्तनों और राजनीतिक अग्ान्ति को झेल ले गया। 
जब अंग्रेज भारत में आये उस समय ग्राम संस्थाओं में कुछ न कुछ जीवन 
संचरित था यद्यपि वे ग्राम के अधिकारियों के हाथ में पड़कर क्षीण सी 
हो गई थीं। 


कम्पनी के राज्यत्व काल में इन संस्थाओं को पुनम्ब्जीबित करने की 
कोई चेष्टा नहीं की गई। किल्नु उस समय कम्पती आदइ्प्शनानसार 
विलायती ढाँचे पर नगर झ्ासन का कुछ संगठन करती रही। 
लिए हम इन संस्थाओं का वर्णन नागरिक्ष शासन 3 पिए:छ09/ 
(70एटाएआटा) से ही आरम्भ करता उचित समझते हू । 

आजकल जिस प्रकार का संगठन स्थूनिनिपेलिटियों का है उसका 
आरंभ सन्‌ १६८७ से होता है। उस साल हंग्लेप्ड के राजा जेस्स द्वितीय 
ने मद्रास शहर में एक 'कारपोरेशन  [नासरेक संत्र। और एक “मेशर 
की कोर्ट स्थापित करने का अधिकार दे दिया। नतदुनसार वहा छन्दन 
की नागरिक सभा के ढंग पर एक संस्था क़ायम की गई जिसको नगर हाल, 
जेल, नाली और स्कूछ बनाने के लिए टैक्स क़ायम करने का क््विकार दिया 
गया। इसके मुख्य पदाधिकारी मेबर, आह्इरमेन आदि थे; लोगों ने 
टैक्स देने का विरोध किया। इस संस्था की प्रार्थनानुसार उसको सइ्कों 
की सफ़ाई के लिए कुछ वस्तुओं पर चुंगी वसूल करने का अधिकार मिल्क । 
सन्‌ १७२६ में बंबई और कलकत्ता में भी मे''मेयर कोर्ट मदरास के इ.च 
पर क़ायम की गई। इस समय “मेयर की अदालतों का अधिक्तर न्याय 
करना ही कतंबव्य था। 

सबसे पहले सन्‌ १७९३ में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि 
वे कलकत्ता, बंबई और मदरास में जस्टिस आत््‌ द पीस | पश्चात 
0£ 776 [0८2८८) नियुवत करे और जो कम्पनी के कर्मचारियों और यूरों- 
पियनों में से लिए जायेँं। न्याय करने के अछावा इन लोगों का यह्न भे 
करतव्य निश्चित हुआ कि वे सफ़ाई, नगर में पहरे. सड़कों को मसमस्मल 
का प्रबंध करें। इन कामों के लिए उसको मकानों और जर्मीन पर कर 
लगाने का अधिकार दिया गया। 

सन्‌ १८४० और १८५७ के बीच में नागरिक संस्था का और भी 
विकास हुआ। इसमें चुनाव के सिद्धांत का भी सृत्रपात कर दिया ग्या 
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था क्िन्त बढ़ गड़वड़ हो गया। सन्‌ १८६१ के पदचात्‌ प्रान्तिक सभाओं 
अपनी मति और आवश्यकताओं के अनुसार म्यूनिसिपतल् 
गवर्नमेंट का संगठन आरम्भ कर दिया। तब ही से प्रत्येक सूबे के नियमों 
मे विभिन्नता प्रकट होने रूगी। 

कलकत्ता , मद्रास और बंबई के अलावा म्यूनिसिपेलिटी क़ायम करने 
का अधिकार बंगाल को सन्‌ १८४२ में ही मिलता था किन्तु टेक्‍्स के भय 
से लोगों ने उसे कहीं क्रायम न किया। अतएवं सन्‌ १८५० में एक एक्ट 
द्वारा सारे ब्रिटिश इन्डिया में स्यूनिसिपेलिटी क़ायम करने की आज्ञा दे दी 
गई और म्थूनिसिपेलिटी का अप्रत्यक्ष कर लगाने के भी कुछ अधिकार 
दे दिये गाई। इससे “५.४ .।?. (आगरा सुबा) और बंबई के सूबों ने लाभ 
उठाया; किन्तु मद्रास और बंगाल के सूबे अचल और निदचेप्ट रहे। 
सन्‌ १८६३ में जब सफ़ाई के कमीशन ने रिपोर्ट पेश की तब लोगों का ध्यान 
आकर्षित हुआ। फल यह हुआ कि सन्‌ १८६४ से १८६८ के बीच में हर 
सूबे में म्यूनिसिपेल्टियाँ सूबे की काउन्सिलों के आदेशानुसार शीघ्रता पूर्वक 
खुलने लगीं। इनके सदस्य म्यूनिसिपल कमिइनर कहे जाते थे। 
म्थूनिसिपेलिटियाँ जिला के अफ़सरों के अधीन थीं। पंजाब और सी०पी० 
को छोड़ कर बाक़ी सब जगहों में प्रायः ये छोग नामज़द किये जाते थे। 
सी०पी० को इस बात का श्रेय है कि उसने पहले ही से चुनाव के ढँग का 
आश्रय लिया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास नगरों में भी चुनाव का 
सिद्धान्त प्रचलित था। 

सन्‌ १८७० में छाई मेयों ने एक प्रस्ताव प्रकाशित किया। उसमें 
उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि “जिक्षा, सफ़ाई, स्थानीय इमारतों और 
सइकों के सुधार, आथिक सहायता देने और अस्पताल आदि के लिए 
जो व्यय होता है उससे यथथेप्ट छाम्न उठाने के लिए स्थानीय देख रेख, उत्साह 


लिटियों में हिन्द्रस्थानी और यरोपियनों के सहयोग की पहले से अधिक 
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आवश्यकता है। उन संगठनों द्वारा सेलफ़ गवर्नेंट को भी उत्तेजना 
मिलेगी । इस प्रस्ताव ने हिन्दुस्थानियों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त 
करने एवं चुनाव की परिपाटी का प्रचार करने की ओर विद्येप ध्यान आक्रप्ट 
किया। तद्नुसार प्रत्येक सूबे में म्युनिसिपेलिटियों के कर्तव्य और अधिकार 
बढ़ाने और उनमें चनाव का सिद्धांत प्रचलित करने के प्रयत्न होने लगे। 

उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण आदेश लाई रिपिव ने सन्‌ १८८० में 
प्रकाशित किया। प्रस्ताव में उन्होंने यह कहा कि “लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट 
का ध्येय केवल स्थानिक प्रवन्ध को सुन्दर और सुव्यवस्थित बनाना ही 
नहीं है। उसका मुख्य आशय जनता को राजनैतिक और ज्ञासनिक शिक्षा 
प्राप्त करने के साधन और अवसर उपस्थित करना है। उसके द्वारा बढ़ते 
हुए शासन के भार में जनता हाथ बँटा सकेगी और गवर्नमेंट को जनता के 
अनुभव और शिक्षा से लाभ उठाने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस प्रस्ताव 
के अनुकूल कार्य करने का आदेश भी उन्होंने दिया जिसका फल बह हुआ 
कि सन्‌ १८८३-८४ में हर सूबे में ऐक्ट पास हुए जिनसे चुनाव की प्रथा, 
म्यूनिसिपेल्टियों के अधिकार उनका उत्तरदायित्व आदि की वृद्धि होने 
लगी। यह लहर चलती रही यहाँ तक कि वाज् स्थानों में तो सभापति अथवा 
उपसभापति के भी चुनाव का विधान हो गया। यहीं नहीं वल्कि घहरों 
की म्यूनिसिपेल्टियों के अलावा अन्य स्थानों के विशेषतः देहातों और जिले 
के प्रबन्ध के लिए भी संस्थाओं का स्थापन होने छगा। तदनुसार मदरास 
में एक या कुछ गाँवों के लिए यूनियत बोई, उनके ऊपर 'तालक़ा बोई 
और उनके भी ऊपर ज़िला बोई बनने छगा। सी ०पी० ने भी मदरास का 
अनुकरण किया। बम्बई में यूनियन बोर्ड तो न बने किल्तू ताहुका बोई और 
जिला बोर्डों का संगठन हुआ। बंगाल, पंजाब और मरहद्वी सूबे में जिला 
बोर्ड खोले गये। यू०पी० में ज्ञिका बोई और उप-जिला बोई (>पत- 
[08४८ 30205) स्थापित किये गये किल्तु १९०६ में उप-जिला 
बो्ड तोड़ दिये गये। इन संस्थाओं में भी चुनाव के सिद्धांत प्रचलित किये 
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गये । इतना सब होते पर भी जिला बोर्ड का चेयरमेन (सभापति) प्राय 
जिला शआ द्ाकिम ही होता रहा। वहत सी म्थूनिसिषरेछिटियों में भी व 


नव 
के 


अर ्ग्मन होता रहा। इसका फल यह हुआ कि ये संस्थाएं भी एक प्रकार 
मे सरकारी संस्थायें रही और इनमे पूरी ज़िम्मेदारी ओर स्वान॒ुकूल शासन 
करने की प्रवृत्ति उत्पन्न न हो सकी । उनका करंव्य प्रायः चेयरमैन (जिला 
फ़मर | की हाँ में हां मिलाना और जनगासन चिरोधाये करता रहा । 

यहू परिस्थिति च्यूतनाधिक सन्‌ १९०८-५९ तक क़रायम रही किन्तु 
उसके बाद से डिसेन्ट्रलाइज़ेशन कमीशन की सम्मति के अनुसार ग़ेर सर- 

री चेरमेत चुनने की प्रथा एवं चुनें हुए सदस्यों की संख्या की वृद्धि कुछ 
शीघता से होने छगी। सन्‌ १९१८ में छाडे चेम्सफडे ने इस वात पर 
जोर दिया कि इन संस्थाओं में अधिकांश संख्या चुने हुए सदस्यों की ही 
हो। सदस्यों को चुननेवालों (वोटरों) की संख्या भी बढ़ा दी जाय। 
संस्थाओं के सदस्य ही स्वयं ग़ेर सरकारी चेरमैन चुना करें। संस्थाओं 
के अपनी जिम्मेवारी पर काम करने दिया जाय और सरकारी अफ़सर 
जहाँ तक वन पड उससे हस्तक्षेय न करें। बद्यथि सन्‌ १९०९ में डिसेन्ट्र- 
लाइजेशन कमीशन ने और सन्‌ १९१५ में गवर्नेमेन्ट आव्‌ इंडिया ने गाँवों 
को भी संगठित करने की अनुमति दी थी किन्तु उस पर कुछ विश्येष का्ये- 
वाही नहीं हुईं। छाई चेम्मफर्ड ने फिर उस पर जोर दिया। 

मास्टेग्यू-चम्सफई सुधार के पास होने पर (१९१९) सूबे की व्यव- 

स्थापिका सभाओं ने छोकल सेल्क गवनमेन्ट की ओर विशेष ध्यान दिया। 
इसका मुख्य कारण यह था कि यह विपय भी हस्तान्तरित (7 +475- 
६2॥760) विषयों में कर दिया गया और यह मिनिस्टर के सुपुई हुआ। 
प्रत्येक सूबे की व्यवस्थापिका सभा नें छाई चेम्सफर्ड की अनुमति के अनु- 
सार क़ानून बना डाले और उन पर जोर के साथ कार्यवाही होने रूगी। 
अब लोकल संस्थाओं के अधिकार, उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ा दी गई और 
सरकारी हाथ उनसे क़रीब क़रीब हटा लिया गया। 


जप 
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इस समय की परिस्थिति का सुबोध वर्णन करने के लिये यह उचित 
जान पड़ता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के अन्तर्गत जो संस्थाएँ हें 
उनका संगठन, अधिकार और कार्यक्रम अलाहदा अलाहदा वर्णन किया 
जाय। नीचे से देखते हुए ये संस्थाएँ ग्राम पंचायत, लोकल या तालुका 
बोर्ड, जिला बोडे, म्यूनिसिपेलिटी और कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के 
कारपोरेशन हें । 

(१) ग्राम संस्थाएँ--भारतवर्ष का लगभग दर भाग ग्रामों में ही 
रहता है अतएवं देश की वास्तविक उन्नति बिना ग्रामों की उन्नति के 
दुःसाध्य है। यों भी शासन की जड़ ग्रामों में ही हैं। यद्यपि समय समय 
पर ग्रामों के संगठन की आवश्यकता पर कुछ अफ़सर ध्यान आक्प्ट करते 
रहे किन्तु विशेष प्रयत्त न किया गया। सन्‌ १९०७ में जब रायरू कमीशन 
आफ़ डिसेन्ट्रलाइजेशन (रि0ए७ (.00॥7855000 0 [26८८०।७- 
[2&707) ने इस विपय की जाँच करके अपनी रिपोर्ट में विद्ेप उल्लेख 
किया तब ग्रामों के संगठन का बाक़ायदा आरम्भ हुआ। कमीशन ने 
जो योजना रखी थी उसकी मुख्य बातें ये थी। पंचायत एक ग्राम की ही 
होनी चाहिए। ग्राम मुखिया ही उसका सभापति हो। उसके सदस्य 
ग्रामवासियों में से उन्हीं के द्वारा चुने जाने चाहिए। पंचायतों के अधिकार 
बड़ी सावधानी के साथ निर्धारित करना चाहिए। दीवानी ((४7) 
और फ़ौजदारी ((.77779) छोटे मामले उनके सुपुर्द किये जाने 
चाहिए। इसके अलावा सफ़ाई, स्कूल की इमारत की मरम्मत और 
छोटे सुधार के काम भी उन्हें दिये जायूँ। उनके ख़र्च के लिए मालगुज्ञारी 
का कुछ हिस्सा, माल के मुकद्मों की फीस, काँजीहाउस की आमदनी, 
और कुछ विशेष सहायता देनी चाहिए। उनका नियंत्रण छोकलछ बोू 
के सुपुर्दे त करके ज़िला के अधिकारियों के सुपुर्दे होना चाहिंए। इन प्रस्तावों 
को गवर्नमेन्ट ने स्वीकृत कर लिया और उन पर कार्यवाही आरम्भ 
हो गई। 
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कह 
री । 
हक 


पृचायतों के पुनर॒ज्जीवित अथवा उनके संस्थापन में अनेक प्रकार 
की ऋटिनाइदा पढ़ी गाँवों में आपसी बेर और दलबन्दियाँ, काम चलाऊ 
प्रोग्टनार और न्याथ प्रियता वाले व्यक्तियों की कमी, जात पाँत की विपष- 
मता. जमीदार की शक्ति और उसका प्रभाव आदि बातों के कारण उन्नति 
की प्रगति बहुत ढीली रहीं। इसके अलावा गाँव वाले किसी ऐसी संस्था 
से जिसके द्वारा किसी प्रकार के टेक्‍्स बढ़ने की सम्भावना हो कोई सरोकार 
रखना नहीं चाहते। फिन भी सन्‌ १९२७-२८ तक यू० पी० में ४५९४, 
बंगाल में २८७४ पंचायतें क्रायम हो गई। मद्रास, पंजाब में भी उन्नति 
हुई। किन्तु बम्बई सूबे में कई कारणों से यथेष्ट उन्नति न हो सकी। यू ० 
पी० को छोड़ कर प्रायः हर जगह पंचायतों के सदस्य चुने (£72८८० ) 
जाते हें । मद्रास, बम्बई और आसाम में हर एक बालिग पुरुष और सी ०७ 
पी० में सभी वालिग व्यक्ति चाहे पुरुष या स्त्री हो पंचायतों के चुनाव में 
वोट देने का अधिकारी है। वोट प्राय: हाथ उठा कर दी जाती है। 

पंचायतों के कर्वेव्य सव जगह एक से नहीं होते। किसी जगह कुछ 
क्रम और किसी जगह कुछ अधिक अधिकार आवश्यकता और पात्रता 
के अनुसार दें दिये जाते हें। किन्तु मोटे तौर से उनका कर्तव्य कुओं और 
सफ़ाई, छोटी सड़कों, स्कूल की इमारतों और दवाखाना की देखरेख हे। 
मद्रास में जंगल और सिचाई भी उन्हीं के निरीक्षण में है। किन्‍्हीं किन्‍्हीं 
सूबों में छोटे छोटे दीवानी ((/एा)) और फौजदारी ((7772/) 
के मामले भी उन्हीं के सुपुर्दे हें। इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह 
हैँ कि पंचायतों के हाथ में जो काम हें ये गासन के रक्षित (१८४९४ए८०) 
और हस्तान्तरित (75%7र्शघ८77८0) विपयों से सम्बन्ध रखते हैं । 
पंजाब की गवनमेन्ट ने जो पंचायत एक्ट बनाया है उसमें वहाँ की पंचायतों 
के संगठन, अधिकार, आमदनी आदि की पूरी व्यवस्था मिलती है। इसी 
प्रकार सी० पी० की गवरनेमेन्ट ने भी सन्‌ १९२० में पंचायत एक्ट पास 
किया यहाँ पर उसी की मुख्य बातें संक्षेप में छिख देना उचित प्रतीत होता 


रे 
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है। ज़िला काउंसिल की सिफ़ारिय पर या गाँव के २० व्यक्त्तियों के अर्जी 
देने पर डिप्टी कमिश्नर जाँच करने के बाद किसी गाँव में पंचायत स्था- 
पित करने की आज्ञा देता है और उसके सदस्यों की संख्या निव्चित करता 
है जो प्रायः नौ से पन्द्रह तक होती है। इसमें गाँव का मुकहम (म्‌खिया। 
होता है और बाक़ी सदस्य उसी गाँव के रहनेवाले वालिग आदमियों 
से (जिन पर क़ानूनी रोक नहीं हो )* चुने जाते हैं। ये भिन्न भिन्न 

जातियों से लिये जाते हे ताकि किसी विश्येप जाति का प्राधान्य न हो । 
ये ही अपने में से सरपंच चुनते हें। 

साधारणत: इन पंचायतों का कर्तव्य सफ़ाई, पानी की व्यवस्था, 
सराय, बूचड़खाने आदि छोटी सड़कों की मरम्मत एवं सर्वोपयोगी कामों 
का प्रबन्ध करना है। इन कामों का निरीक्षण जिला काउंसिल करती है| 
इसके अलावा फौजदारी जदारी मामलों के लिए विलेज बेच और दीवानी के 
मामलों के लिए विलेज कोर्ट की स्थापना डिप्टी कमिइतनर की आज्ञा 
से हो सकती हे। इन अदालतों के सदस्य वहाँ के पंचों में से ही * 
कमिश्नर नियुक्त कर देता है । इन अदालतों की तिगरानी भी डिप्टी 
कमिश्नर करता है और उनके किये हुए फैसले भी रद्द कर सकता है और 
अधिकार भी कम कर सकता है। माल (१८ए०८/०७८) के अफ़सर को भी 
निगरानी रखने का अधिकार हैं। इन अदालतों में वकील पैरवी नहीं 
कर सकता। 

विलेज बेंच के सामने छोटे मामछे जेसे झगड़ा फसाद मार-पीट, 
जुल्म, नशे में शरारत, औरत से छेइ-छाड, गन्दे गीत गाना, बेइज्जत करना 


९ पागल, सरकारी नौकर, सनदछिने वकील, बदचलनी के कारण बर- 
खास्त, पंचायत के नौकर या ठेकेदार, छः महीने के सज्ञा याफ्ता, इक्क्रीस 
वर्ष से कम, ब्रिटिश राज्य के बाहर की प्रजा होने से मनुष्य पंच नहीं चुना 
जा सकता। 


र्०२ भारतीय शासन विकास 


या दस झरुूपये के मालियत की चोरी, बेतहाणा सवारी हॉँकना जानवरों 
द्वारा जमीन, खेती था सड़कों को नुक़्सान करता आदि फ़रियाद करने 
पर पेश होते है। बेंच प्राय: १०) तक और विशेष मामलों में २०) तक 
इु्माना कर सकती हैँ किल्‍्तु क्रद नहीं कर सकती 

विलेज कोर्ट को साधारणत: ५०) तक और सरकार से विशेष अधि- 
कार मिलने पर १००] तक की मालियत के मामले ले सकती हैं। 
उप्यक्त कामी के करने के लिए पंचायतों को सरकार और ज़िला 
कौंसिल की आथिक सहावता कभी कभी मिलती हैँ। किन्तु साधारणतः 
उनकी आमदनी फ़ीजदारी के मुक़हमों के जुर्माने, दीवानी के मुकहमों 
की फ़रीस एवं उन टठेक़से से होतो है जिनके वसूल करने का उन्हें 
अधिकार हो । 

(२) जिला बोर्ड--ऊपर लिखा जा चुका है कि लाड्ड रिपन ने जिला 
वोई आदि बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किया जिसके कारण प्रत्येक सूबे 
में कुछ न कुछ काम होने लगा। तब से दिनोंदित यह काम बढ़ता ही 
गया। इस समय भारत में दो सो के लगभग जिला बोई है, ए३७ 
लोकल बोई हूँ। 

लोकल बो्ड, उप डिस्ट्रिक्ट बोई, और तालु॒का बोई जिले के हल्के 
का काम देखता है जैसे कि ज़िला बोड जि का। सुभीते के लिए जिला 
कई हल्कों में बाँट दिया जाता है। ये संस्थायें प्रायः जिला वोई के निरी- 
क्षण म॑ रहती हैं। अलबत्ता मद्रास में इनको कुंछ स्वाधीनता प्राप्त है। 
अपने हल्के में प्राय: ये वे ही काम करती हूँ जो ज़िला बोड ज़िले में करता 
हैं। इनके अधिकांश सदस्य हल्के ही से चने जाते हें। कुछ सदस्यों को 
सरकार भी नामज़द करती हे। सदस्यों की संख्या सरकार निर्धारित 
करती हे। सदस्य लोग ही सभापति और उपसभापति को चुनते हें जो 
प्राय: गेट सरकारी होते ह। ज़िला वो की तरह इनका संगठन हर तीसरे 
बष होता है। छोकल बोर्ड की अपनी आमदनी कोई नहीं होती। उनंको 


कै 


ल्ह्ृ 
हहृ हे 


(/* हू | 


है 


९) 
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ज़िला बोर्ड देती है। ये बोर्ड ज़िला बोर्ड के एजेन्ट की तरह हैं अतएव 
इनके कतेंव्य हल्क़े के लिये वे ही होते हे जो जिलावोई के। पंजाव और 
यू० पी० में इस प्रकार की संस्थाएँ नहीं हें। 

जिला बोर्ड लोकल बोडे के ऊपर जिला का काये करने के लिये होते 
हैं। कहीं कहीं इसको डिस्ट्रिक्ट काउन्सिक भी कहते हें। इनके सदस्य 
अधिकांश में लोकल बोडों के सदस्यों से चुने जाते हैं। कुछ जिले की 
जनता द्वारा और कुछ को सरकार नामज़द करती है । सदस्यों की संख्या 
सरकार निश्चित करती है । सदस्यों में से अधिकांश चुने हुए ही होते 
हैं। किन्तु चुननेवालों की संख्या यद्यपि समय समय पर बढ़ाई गई 
किन्तु सन्‌ १९३० तक वह जन संख्या का प्रतिशत ३२ ही हुई। वम्बई 
और यू० पी० में डिस्ट्रिक्टबोर्ड के लिए एवं आसाम में छोकल बो्ई के 
लिए मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार अल्हदा दें दिये 
गये हें। अन्य सूबों में यह कमी वहाँ की सरकार नामज़द करके पूरा 
करती है। सभापति और उपसभापति का चुनाव सदस्य ही करते हैं। 
किन्तु पंजाबमें साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण जब तक कि बोडड स्वयं प्रार्थना 
नहीं करता तब तक जिले का हाकिम ही सभापति चुनता है| 

ज़िला बोड के प्राय: वे ही कतेव्य जिले के लिए होते है जो म्यूनिसिपे- 
लिटियों के शहर के लिए। उनका कनेंब्य है कि गवर्नसेन्ट के अवीनस्थ 
सड़कों के अलावा अपने जिले में सड़के बनवायें और उनकी मरम्मत करे: 
शिक्षा के विद्येपतः प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार का प्रयत्न स्कूल आदि 
खोल कर और मास्टरों को ट्रेनिंग दे कर करें। मनृष्यों और जानवरों 
के लिए अस्पताल का प्रवन्ध करें, छूत के रोगों को फेहने से रोके, सफाई 
का पानी निकालने के लिए नालों आदि का प्रवन्ध करें, दुर्भिि निवारण 
के प्रयत्न करे: वाज़ारों, हाटों. मेलों, प्रदर्शनियों, विश्वाम गृह, घाटों, 
कॉजीहाउसों आदि का प्रबन्ध और निरीक्षण करें; और पीने के पानी 
का भी सुभीता आदि करें। मद्रास प्राल्त में बोर्ड को छोटी रेठे निकालने 
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ज बे + छा कक क्ध् है, |; 
र प्रबन्ध करने वा अधिकार हैं! तंजोर बोई इस प्रकार की रेल १३४ 


ग्न सब कामों के छिए डिस्ट्रिक्ट बोई को बहुत से कर्मचारियों की 
अड्ब्यकता पढ़ती हैं। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रचुर शध्रन 
की आवध्यकता हे। इसीलिए गवर्नसेन्ट इनको धन देती हैं और कर लेने 
के भी कुछ अधिकार दिये हे। गवर्नमेन्ट की आज्ञानुसार बोई स्कूलों 
में फ़ोस, विवाह की फीस, मेलों, नुमाइजों आदि में कर, नदी, तालाब 
घाट, सडक आदि पर महसूल, काँजीहाउस से प्राप्त जुर्माने, प्रत्येक घर 
पर टेक्स, आदि वसूल करती हें । जिले की मालगुज़ारी में से फ्री रुपया 
एक आना इसको मिलता हूँ । ये साधन सब सूबों में एक से नहीं। कहीं 
कहीं कुछ हेर फेर भी रहता है । यह सब रुपया ज़िला बोई के फ़ंड 
में रहता है। बोई प्रतिवर्ष अपने आय-व्यय का चिट्ठा तैयार करता है 
जिसका निरीक्षण जिले का हाकिम करता है। वोडड की कार्यवाही निर्दिप्ट 
नियमों के अनुसार होती है। वह लिपिवद्ध कर ली जाती है और समय 
समय पर जनता को सूचित करने के लिए प्रकाशित कर दी जाती है। 
जिला का हाकिम और कमिझनर भी बोई के काम का निरीक्षण करते 
हैं। वह आवध्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप भी कर सकता है। यदि भीपण 
गोल-माल हो तो सरकार वोई को बदल कर उसके संचालन का भार 
अपने हाथ में छे सकती है। किन्तु ऐसा बहुत कम होता है। सरकार की 
यही नीति है कि वह इन संस्थाओं में जहाँ तक हो सके हस्तक्षेप न करे, 
केवल दूर से ही निरीक्षण करती रहे। 

(३) नमरों का प्रबन्ध (पिगयांलंएआ (५0एटश।८7)-- 
नगरों का प्रबन्ध करने के लिए जो संस्थाएँ हैं वे सुभीते के लिए दो भागों 
में विभकत की जा सकती हूँ। पहले में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के 
कारपोरेशन हें। इनका संगठन और नगरों से संगठन के भिन्न और 
कुछ विश्येपता रखता है। दूसरे में अन्य नगरों की म्यृनिसिपेलिटियाँ हैं। 
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सन्‌ १८५६ में कलकत्ता, वम्बई और मद्रास के कारपोरेशन एक ही 
ढंग के थे किन्तु उसके बाद वे अपने अपने ढंग पर चलने लगे। इनमें सदस्यों 
की संख्या एक सी नहीं। बम्बई में १०६, कलकत्ता में ५८, और मद्रास 
में ६१ है जिनमें से बहुत बड़ा अंश चुनें हुए सदस्यों का होता है। नामज़द 
किये हुए सदस्यों की संख्या बहुत कम है। चुनाव में भी नगर के रहनेवालों 
में से पाँच (मद्रास) से दस (बम्बई) प्रतिच्षत भाग छेते हें। इन नगरों 
में विशेषता यह है कि चुनाव का अधिकार नगर के हल्कों (४ 3705 | 
को ही नहीं किन्तु अन्य व्यापारिक आदि संस्थाओं को भी है। वम्बई 
में तो मजदूरों की ओर से भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इन नगरों में से 
सिर्फ़ कलकत्ता में मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि अलग चुनने का अधि- 
कार है। कलकत्ते का कारपोरेशन अपना मेयर [सैंभाषति) और एक्‌- 
ज़िक्यूटिव आफ़िसर स्वयं चुनता है। मद्रास में एक्जिक्यूटिव अफ़सर 
की नियुक्ति सूबे की सरकार करती हूँ। वम्बई में एक प्रकार का समझौता 
सा है कि उसका सभापति क्रमशः हिन्दू, मुसलमान, बृरोपियन और 
पारसी हो। 
कारपोरेशनों को अधिकार और उनकी स्वतंत्रता अधिक मिली 
है। यद्यपि सूबे की सरकार ने अपने हाथ में कर्मचारियों की नियुक्तिति, 
ठेकों का वितरण, हिसाव किताब की जाँच, और कर्ज लेने आदि के निरी- 
क्षण का अधिकार अपने हाथ में रख लिया है किन्तु उसका प्रयोग बहुत 
आवश्यकता पड़ने पर ही करती हैँ। कारपोरेशनों की आमदनी भी अच्छी 
है। कलकत्ता की दो करोड़ और बम्बई की तीन करोड़ हे। 
लाई मेयो और छाई रिपन के समय से म्यूनिसिषरे लिटियों की उन्नति 
ज्ीघ्रता पूर्वक होने लगी। जिन स्थान की जन संख्या पाँच हजार से 
अधिक हो वहाँ म्यूनिसिपेलिटी सरकार की आज्ञा मिलने पर खोली जा 
सकती हैं। इस समय भारत में म्वुनिसियेलिटियों की संख्या पौने आद सा 
के लगभग है। इन के सदस्य अधिकतर नगरवामियों द्वारा चुने जाते हें 


हा 


बिहार उद्दोसा में जनता द्वारा 
/ आद्स्घ हुच संख्या के « और बंगाल में है ह। और सूबों में इन्ही दो 
“मो ओआे भीतर नटूताविन होते हे। ग्यारह मे से दस म्यनिसिपेदिटियां 
सकयं आपने चेयरमेन चनती हे। ऐसी थोड़ी ही सी है जिनका चेंयरमंन 
नामजद या विदश्येय परशत्रिकारी होता हैं। सदस्यों के उनांव करने के 


लिय्रम सूद की सरकार बनाती ह्वें। इनमे साम्प्रदायिक निर्वाचन की 
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ह् 


दी | आजकल सदस्यों को चननेवालो की 
सख्या बढ़ाने के उपाय किये जा रहे है। इस समय स्थनिसिपेलिट। के छ्ेन्र 
सो में केवछ चौदह वोट देने के अधिकारी हैं। 

के सदस्य सभावयति (चंयरमेन) और उपसभापति 


ज 


का चुनाव करते हे । 

स्यूनिसिपेलिटियों के मुख्य कर्तव्य हर जगह प्राय: एक से हैं । नगर की 
सइकों और पुल आदि को बनवाना और मरम्मत करना, सड़कों पर 
रोशनी करता, स्घनि्िद्रे उटी की इमारतें वनवाना और मरम्मत करान 
रोगियों के लिए दवा-दारू से सह्टायता करना, टीका लगाने का प्रवन्ध, 
छत के रोगों को फैलने से रोकने के उपाय, सफ़ाई रखने के लिए प्रयत्न, 
पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रवन्ध, पेय और खाद्य पदार्थों की पवित्रता की 
रक्षा, प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रवन्ध करता, पुस्तकालय 
वाचनारूय, अजायव घर, नुमायज्ञ आदि खोल कर जनता के शिक्षा और 
विनोद के साधन उपस्थित करना, व्यायाम, खेल कूद, हवाखोरी और सैर 
के भी साधन संस्थाएँ, वगीचे, पार्क आदि बनवा कर उपस्थित करता और 
इसी प्रकार के अन्य कामों का करना म्यूनिसिपेलिटी के कतंव्य है। गहर 
के अन्दर दकाने, मकान आदि बिना न्‍्यनिशिड्ठिटी की आज्ञा के नहीं बनाये 
जा सकते। 

उपर्युक्त कामों में काफ़ी धन और अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता 
पड़ती हैं। अतएव सरकार ने स्यूनिसिपेलिटियों को कुछ साधन निश्चित 


लोकल सेल्फ़ गवनेमेंट २०३ 
कर दिये हैँ जिनसे उनको धन प्राप्त होता है। वे घरों, ज़मीन, बाजारों, 
व्यापारियों, रोजगार-धन्धों, विनोदागारों, और आने जाने के साधनों 
पर कर लगा सकते हैं। इनके अछावा उनको पीने के यानी देने, चुंगी, 
मल मूत्रादि हटाने का ठेका आदि देने मे भी अच्छी आमदनी हो जाती 
है। शिक्षा आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए भी वे विज्येष टैक्स लगा 
सकते हैं। सव मिला कर भारत में म्यूनिसिपेलिटियों और कार्पोरेचनों 
की आमदनी चौदह करोड़ से अधिक हे जिसका अधिकांज टेक्स से आता 
है। म्यूनिसिपेलिटी का खर्चे सिफ़े अपनी आमदनी से पूरा नहीं चलता 
इसलिए सरकार भी उनके सू्वे की आमदनी से अत्यावद्यक्र अथवा भारी 
कामों के लिए आथिक सहायता अथवा कर्ज देती है। कभी कभी कारपो- 
रेशन और म्यूनिसिपेलिटी खुद जनता, व्यक्ति अथवा संस्था से भी कर्ज 
ले लेती हैं। 

डिस्ट्रिक्टबोडे, व कारपोरेशन की तरह म्यूनिसिपेलिटी कार्य-संचालन 
के लिए अपनी छोटी छोठी कमेटियाँ बना लेती है । इन कमेटियों के सदस्यों 
की संख्या थोड़ी होती है। हर एक कमेटी का चेयरमैन भी चुन देती है। 
स्वास्थ्य, थिक्षा, बाज़ार, इमारतों, जमीन, चुंगी, आर्थिक विपययों आदि 
के लिए प्रायः ऐसी कमेटियाँ बना ली जाती हैं। उनकी कोई संख्या निश्चित 
नहीं है। जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है वहाँ वैसी कमेटी बना ली 
जाती है। 

स्यृूनिसिपेछिटियों आदि का चुनाव प्राय: तीन वर्ष के बाद होता है। 
सभापति उपसभापति और सदस्य जाते जाते रहते हैं। इसलिए कार्य- 
संचालन के लिए स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता पढ़ती है। बिना 
कारण विशेष के स्थायी कर्मचारियों को वे बरखास्त नहीं करती और 
सरकार भी इस बात की निगरानी रखती है कि वे ईर्प्या, हंप अथवा लोभ 
व ऐसा न करने पावें। कहीं कहीं स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति भी 
निर्दिष्ट काछ के लिए की जाती है। कहीं कही उनकी नियुक्ति में सर- 


चर 


हे लय 
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कारी धाज्ञा प्रात करने का भी विधान हैं। किन्तु सरकार की नीति 
ई का जब तक अविकार का विशेष इम्पयोग ने हो तब्र तक वह उन्हें 
अपने मतानसान कार्य करने की स्वतंत्रता दे। यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इन संस्थाओं में काम बहुमत से और निर्दिष्ट विधि के अनुसार 
ड्ोला है । चेबसमेन का कर्तव्य हैं कि वह देखता रहे कि काम क़ानून 
अनसार होता है या नहीं । यदि कहीं गोलमाल हो तो वह रोक 
सक्नता हे | 

म्यनिसिपेलिट्यों का निरीक्षण सरकार दूर से करती रहती है। 
इनके आय व्यय, कार्यो की देख भाल कर सकती है, उचित परामझं दे 
सकती और घोर आवश्यकता पड़ने पर उनमें रह बदल कर सकती है। 
कुछ कामों में कलक्टर आदि की आज्ञा या मंजूरी लेना भो म्यूनिसिपेलिटियों 
के लिए आवश्यक है। यदि छोकल सेल्फ़ गव्नेमेन्ट की संस्थाएं अपने 
अश्विकानों का न्पप्ट दुरुपयोग करें तो सरकार उनसे प्रवन्ध छीत कर अपने 
हाथ में छे सकती हैं और जब उचित समझे फिर वापस कर सकती हैं। 

नगरों के सधार के लिए म्थतिसिपेलिटियों के अछावा बड़े शहरों में 
इम्प्रवमेन्टटस्ट भी स्थापित कर दिये गये हे। ये म्यनिसिपेलिटी से स्वतंत्र 
किन्तु सरकार की निरीक्षणता में शहर की रचना में सुधार करते हैं। 
इनके सदस्य और पदाधिकारी प्रायः गवर्नमेन्ट ही नियुक्त करती है। 
ये अपनी योजनाएं गवर्नेमेंट के सम्मख पेश्म करते हैँ और उससे आज्ञा 
लेकर उतको कार्यरूप में परिणत करते हूँ। इनके द्वारा बड़े शहरों की 
शोभा, स्वास्थ्य और रचना में उन्नति हो रही है। 

जहाँ पाँच हजार से कम जन संख्या होती है और आवश्यकता या 
उत्साह प्रतीत होता है उस बस्ती को सरकार नोटिफाइड एरिया 
(५०7८४ 37८४) घोषित कर देती है । अपने परिमित क्षेत्र में वे 
न्यूनाधिक वे ही काम करती हें जो स्यूनिशसिपेलिटियों के होते हैं। उतका 
कार्यक्षेत्र और अधिकार भी कुछ कम होते है । 


॥ | हे 


हि 


बारहवाँ अध्याय 


देर्शी ग्थासतें 


भारत के मानचित्र देखन से प्रह्ष नपाद हान परत ॥ कि पदुसताा 
हि "सुर 'ुफापक+- हूं बकााकगार्स भाग है?“ सुडाना कु रब भव्ममकन+ अब केशकक अत सिर हे 
बहत सा भाग आज » दिलिशा इटििया मे बानहन |? जड़ा भा धार 


नवात्र आपने अपने हंग के राज्य करने ह्‌ ! रजबाड़ों के अधिकार में शारत- 


के 


अथवा थ्वए (हक खलनचहक, ० श्श्ज्ा शा 0 तन ला कवानन कक ७ आकाई . 
भूमि का क्वृ अथवा लगभग आधा हिस्सा है. इसमे ऊगादश जाए ऋरोड 





दो 
कं आल च्म है क् का कक 
का रजत नस अली “मनन नस. _अन्‍क०, न्न् 
' अजा रहता ह# | दशा न्यासत दहाठद मा आनज्ा द"टद रू दा ही दऊ 
४ | +हु न्‍_्+ 
०३ जाना ी अ अनिनभगरणतक --+कम न कल लक कक /फ 
वि भार माना जाता हु जला एर कि ऋारत सागक्ाए न्व्य पाप्सनस सज़ा कऋरम 


20 ले न का दि पक्ार न क कं खो 

ओर जहाँ शासन करते का अविकार क्रिसी दूसने ह्यक्ति अबबा सस्य 
५ नै न हुए. आय ब्ध 4 

को हैं। ब्रिटिश इण्डिया में पार्लमेन्ट प्रदत्त काननों के धनसानर शासन 
;. का क्रन्त सजा ४0-88 है. चल सपा 2वननभुशार.. बना न्‍] न न+>ज+ 
हता किल्तू दशा रस्खासनस मे ब्रज्ञा के राजा पा बनाय कारक 


चलने 


7 | ४४ हि कि || 2 


यद्यपि रजवाड़े के अन्दर राजा के अधिकार बहत ह और एक प्रकार 
से वहाँ वह स्वतंत्र हें किल्‍नू यह नहीं कहा जाता कि वह्र पूर्ण भाप से अथबा 
वस्नुत स्वतंत्र हैं। इसका कारण बह हे कि उससे पूरी स्वतत्रता के के 
छलक्नषणों का अभाव है। उसको अन्ब स्थिसतों था साज्यों से सन्धरि अबवत्रा 


तक 


विग्रद्त करते का या यद्ध छुड देने का अ्बिकार 


ब् ब् 088 
कं ने बनने न व 
हे. बे ऋल्‍नला सासक 


मे) 
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दगक्ति अपनी इच्छानकल नहीं बढ्या सकता। विन्ही इद्याओं रे उनके 


कामों की निगरानी ब्रिटिश सरकार करनी है ओर आवबध्यकता पहने पर 
हस्तक्षेप ही नहीं बरन्‌ शासन को भी अपने हाथ में ले सकती ह£। इक 
कारणों से देशी रियासतों अथवा राजाओं का पृण ' स्वामित्व नह 


/ड 


हे 


भारतीय गासन विकास 


डर्पोँ 
चर 
री । 


माना जा सकता। उनकी स्वतंत्रता संकुचित अर्थ में ही मानी जानी 
चाहिए | 

छोटी बढ़ी मिला कर देशी रियासतों की संख्या ५६० है। इनमें 
आजकल १०८ बढ़ी ओर बाक़ी छोटी मानी जाती हें। आमदनी 
दष्टि से हेदरावाद, मैसूर, ग्वालियर, बड़ोदा, ट्रावंकोर, काण्मीर, इन्दो 
जयपुर क्रमानसार बड़ी स्थासते हैं । कुछ रियासतों में से २३८ ऐश 

जिनका विशेष सम्मान करने के लिए सरकार तोपों की सलामी देती हे । 

ऐसी स्यासतों को सलामी सियासत (3० पा८ 5/82८8) कहते है । 
वाकी बची हुई रियासनों का इस प्रकार विदश्येप सम्मान नहीं होता | 

देशी रियासतों का सम्बन्ध ब्रिटिश सरकार के साथ एक ही साथ 
नहीं हुआ अतएव उनकी सन्धि, सनद और सम्बन्ध भी एक ही ढंग के नहीं 
हैं। इन सम्बन्धों के समझने के लिए ब्रिटिग्र राज्य के इतिहास का कुछ 
ज्ञान आवदयक हैं। ब्रिटिश सरकार अपने उत्थान काल से प्रौढ़ता काल 
तक पहुँचने में विभिन्न परिस्थितियों से गृज़री। जिस परिस्थिति में जिन 
र्यासतों से उसका सम्बन्ध जुड़ गया उसकी छाप उस सम्बन्ध पर पड़ 
गई। इसी कारण से ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के सम्बन्ध 
विविध प्रकार के दिखाई पड़ते हें 

उपर्युक्त कथन को संक्षिप्त उदाहरण देकर स्पष्ट करता अनुचित न 
होगा। पाठक उस समय की कल्पना करें जब कि कम्पनी की शक्ति मद्रास, 
बम्बई और कलकत्ता में ही परिमित थी। उस समय देशी रियासतें 
प्रायः स्वतंत्र थीं। उस समय कम्पनी का व्यवद्यार स्वतंत्र स्यासतों से था। 
अतएवं उस समय की सन्धियों और सम्बन्धों में देशी रियासलों की 
स्वतंत्रता का सिवका अच्छी तरह जमा दिखाई पड़ता है। यद्यपि प्लासी 
(१७५७) ओर वक्सर के युद्ध (१७६४) के पठ्चात्‌ कम्पनी की नीति, 
दइक्ति और परिस्थिति में परिवर्तेन होने छगा था किल्तु वेलज़छी के समय 
तक प्रायः देशी रजवाड़ों के मामलों में यथा संभव किसी भाँति के हस्तक्षेप 


नि यः 
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>> 


हक] अं क्म्प, ु 
करने की नीति कम्पनी को ने र्थी। उस समते कमानों करा शावनप 
जया न आप साय सर 48! करा धन्य अयनामाकुक स्द्रातप्रा >२०काकका, सका. मी न पा मी अनंत. ऋुधा कि अर 78: ३६ 
ब्थिासतों के साथ वरावरी का था। उस काल जी शिदामता | बऋ्रदगात्रान 


टावकौर, मसूर आर बड़ादा प्रमत शआार आबा तक्र जा व्रन 


व4» 


हि । 


किन्तु जब छाई बेजजुटी आपे हद उस्चोने मंह्ायशण प्रथा 
[ 5पााडंतातराए शाटट। को नई परियादी निज्ञादी डिसके अनत्राल 
रियासतों को उन्होंने धीरे धीरे इस बात पर मजबर करना इस किए कि 


न 


न. 
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वे कम्पता का सना अपन हाज्य सम रद, कमा छघाराणएओयन का गजा रे 





शजति *+ चक न हु # खा 
नैतिक या सेनिक काम के छिए घसने ने दे आर दुसरे रजबाइ के साथ 
क्म्पती वी सरकार द्वारा ही व्यवत्रार कने , उसके समय से देशी पिय्ासतनो 


ही अकतानया, तथा हर ७३८ न किक रकम ३ जयर-- सके ८०३. मम कब आप तक कल) 
आशर्भ | गया | इस समझ क्र हे न | ष् है ्शय श्र दा के श्र प्रा कर्नल ५ आ | 6 ह््म्प्य ढक कह कं 


द् नी 
दिखाई कै पदर्त # ५ हम न्ऊपा दे लक न्ल्ल्ट्डा सात 52 कह शक अरकनन कनन..3. नमन >क्मन्‍ननननननक-नक गकन के अन्‍य. भावकअनार, काजल 5 ख्र्सा वरमेक 
ज्वाइ पहला ह#। कक 0702 आए का आम 


मामलों को छोड़ कर देशी रजबादों के आन्तरिक गासन आदि मे ज़स्तक्षेप 
करने का उसका ब्येय था। 

5 द्रस्टिग्स के झासन-काल में एक नई व्यवस्था दिखाई परइन लगी; 
सत्‌ १०१३ के बाद कम्पनी को दस्त लेप ने करनेबा्ी नीहि मे सगादनया 
परिवरतेन होने लगा। इस समय परिस्थिति री बदल गई थी , दाद आलम 
जिसे क्लाइव ने सम्राट माना था मर उका था | १८०३७ भार अम्पर्न 
अब अपने ऊपर क्रिसी भारतीय ब्यत्रित अथवा संस्था को मानने के कि 
तैयार न थी। यहीं नहीं सन्‌ ४८१३ मे पेशवाई का एकर प्रशार से झन्त 

गया। अभी तक पेशवा मरादों क्षा क्द्रयति था किन्न्‌ लत्र उसके न 
रहने से मगाठे नेता स्वतत्न क्रो गये थे। ऐसी परिस्यिति में क्रेज की सदभ 
प्रबव्क थे। देश की राजनंतिक उधल-पून्नल आर मराठे, पारी आदि 
लोगों की निरंकुशता और हूट-मार से व्यावुल होकर कमजोर रियासते 
अंग्रेजी सरकार की चरण लेने पर बाधित हुई । अताब इस समय के 


कह 


सरि पर ञं उजा का आधषिषत्य का ए्र ला निकट अआशाओ रलकद दाता ्ज्काण | 
स्तन १५ जा न्‌ः आई: मं पट न डरा चल चज तै॑, ८ ध् । शी 


भारतीय शासन विकास 
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यह भविष्य में बढ़ता गया। इस काल की रियासतों में राजपुताना, सेंट्रल 
इण्डिया और काठियावाड़ की अधिकांश रियासतों के अलावा ग्वालियर, 
इन्दौर, कोल्हापुर आदि थीं। सतलज के पूर्व की पंजाबी रियासतें भी 
इसी समय की हे। 

जव लाइ डलहोज़ी आये तब उन्होंने उस भाव को जो धीरे धीरे बढ़ 
रहा था स्पष्ट कर दिया कि कम्पनी का कनेंव्य है कि वह देशी राज्यों की 
प्रजा की अत्याचार और अनाचार से रक्षा करे और उनको भी वेही लाभ 
सुलभ करने की चेप्टा करे जो कि कम्पनी की प्रजा को प्राप्त हैं। इस शुभ 
कार्य के संपादन में यदि सरकार को अधिक हस्तक्षेप अथवा देशी शासन के 
उलट देने की भी आववब्यकता पड़े तो अपना कतंव्य समझ कर वह उससे 
विचलित न हो। इस समय के संबंधों में इसी सिद्धांत की छटा दिखाई देती 
ब्रे। इस सिद्धांत से रजवाई़े काँप उठे। 

इलहोजी के वाद ग़दर हुआ। यद्यपि कई रजवाड़ों ने सरकार के 
विरुद्ध शस्त्र उठाये किन्तु अधिकांश रजवाड़ों ने सरकार की सहायता की। 
गदर झान्‍्त होने पर महाराणी की सान्त्ववादायिनी घोषणा हुई जिसमें 
एक तो यह बात स्पप्ट हो गई कि ब्रिटव की मुकुटधारिणी (सम्राज्ञी ) 
भारत के स्वामित्व की मूत्र और प्रमुख गक्ति है और आधिपतित्व उसका 
ही है। सब रजवाड़ों पर उसी का छत्र है। दूसरी बात यह स्पष्ट हुई कि 
सम्राज्ञी की नीति है कि वह रियासतें न छीनेगी और राजाओं के स्वत्वों 
और मान-मर्यादा का आदर करेगी। किन्तु इन्हीं बातों के साथ यह भी 
आपने घोषित किया कि वे उन सन्वियों और सम्बन्धों का जो कि 
कम्पनी ने देशी राज्यों के साथ कर लिये हे रक्षा और आदर करेंगी। 

सारांश यह कि ग़दर के पहले कम्पनी का जिस रजवाड़े से जैसा 
सम्बन्ध था वेसा ही क्रायम रहा । नई बात केवल इतनी हुई कि नई सरकार 
ने अपने आधिपतित्व और स्वामित्व की घोषणा करते हुए रियासत छीनने 
वाली नीति का परित्याग करने का वचन दे दिया। ग़दर के बाद से गवर्नेमेंट 


देशी रिप्रासतें २३६ 
ओर देशी स्थिासतों में पारस्परिक सहयोशर क्रा भाव बता गया जिससे 
आगे चलकर दोनो को लाभ हआः | 

उपयकत वर्णन से यद् निःक्रप निकालना न चादिए कि एक क्राल में 
जो सन्धियाँ की गई अथवा सम्बन्ध जोड़े गये वे सन एक हर से थे ग्रद्धापि 
मोटे तौर पर यह ठोक है किन्न प्रत्येक्ष सिथासत की परिस्धिनि आर 


] ब् क 


दाक्षि का विचार करके सन्धियों और शर्तों में अनेक्न भेद भी पाये जाते 


या 

(3 > 

में सन्धियाँ की गई किल्तु उनकी छातों में वत्ष भेद पाया जाता हे 
अर 


लगभग चालीस रियासते ढ जिनका ब्रिटिश सरकार के साथ संबन्ध सन्द्रियों 

हे है है कक दाग स्थ हल प्र आाशखणपदानल ध आर ब्ाठए सन्त ह दा  द्रिकादा श मकान 
(776206७) के द्वारा स्थापित हे। ये रियासते बढ़ी हैं; शविक्राइ 
रियासतों का सम्बन्ध उन सनदों पर अवलम्बित है जो सन्‍कानर ने उनको 


तक, च् कक के की धो 
दी है। इनमें सरकार का आधिपत्य स्वतः सिद्ध हें बाकी सियासतोा हा 


देशी गस्थासतें, क्षेत्रक्क और जन नंख्या की द्स्टि से नी अनेक 
आकार और प्रकार की हें। कोई श्यिसत जेस हदनराबाद इतनी बी हूं 
जितना कि ग्रेटब्रिटेव और उसकी जनसंख्या भी वूर्तगाल अथवा आस्ट्रिय 
की जनसंख्या से दनी हें। उसकी आमदनी सादे छः ऋरगो 
किन्तु कोई रियासत बहुत छोटी हें जिनका क्षेत्रफल कुछ 
का ही नहीं वरन्‌ कुछ एकड़ों का ही है। उदाहरण के छिए राजपूताना 
की लावा रियासत जिसका क्षेत्रफल उन्नीस वर्ग मील का ही है! काटियाबाइ 
में इससे भी छोटी स्यासतें हें। गजरत और काठियावाद में छोटी 
रियासतें बहुत हैं। अतएवं कोई आइचर्य नहीं कि उन दो प्रान्तों मे ही 


७५६२ रियासतों में से २८६ हैं। इतनी छोटी रियासतों के होने का मुख्य 
कारण सरकार की नीति थी। बह्ी रियासतों द्वारा हडप करने से बचाने 
के छिए उसने उनको अपनी ओर से निर्भव दान और स्थिरता प्रदान 


कर दी । 
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जज्ष्म प्रक्रा- आथिक और भौमिक असमानता रियासतों में है उसी 
प्रझान घासन की भी विभिनज्नता है। र्यासतों का शासन भिन्न श्रेणियों 
ओर अवस्थाओं का है। कहों कही पर तो वही, पुराना ढेग चल रहा हे 
जो भारत के इतिहास के मध्य काल में था। और कहीं आवुनिक गासन- 
विधान का विक्रसित रूप दिखाई देता है। इसमें सन्देह नहीं कि ब्रिटिग 
सरकार के निरीक्षण, विक्षा के प्रचार, दें में राजनैतिक जाग्रति, प्रेस और 
आवागमन की सुर्मता के प्रभाव से देशी रजवाड़ों में सुधार और उन्नति 
हो रही है। इस समय भी तीस रियासतों ने व्यवस्थापिका सभाएँ स्थापित 
कर दी है यद्यपि इनके अधिकार अधिकांश में परामझश देने का ही है। 
चालीस रियासतों ने हाईकोर्ट क्रायम कर दिये हैं। चौंतीस ने न्याय और 
शासन विभागों को अलहदा अलहदा कर दिया है। इसी प्रकार शिक्षा 
आर्थिक संगठन आदि बातों में उन्होंने ब्रिटिश परिपाटी का अनुकरण करना 
आरंभ कर दिया है। किन्हीं किन्‍्हीं वातों में जैसे शिक्षा और सामाजिक 
सुधार में एक दो र्थासतें तो ब्रिटिश इंडिया से भी आगे बढ़ गई हैं । 
रयासतों की प्रजा और वहाँ के राजा का धर्म भी कही कही भिन्न 
है। उदाहरण के लिए काञमीर को लीजिए | वहाँ का राजा हिन्दू धर्म 
। अनयायी है किन्तु वहाँ की प्रजा अधिकांग में मुसलमान है । अब यदि 
हैदराबाद को छीजिए तो वहाँ का निज्ञाम मुसलमान किल्तु प्रजा अधि- 
कांग हिन्दू धर्मावरंवी है। इस विभिन्नता के कारण समय समय पर कठि- 
नाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं किन्तु वे अभी तक दुस्तर नहीं प्रतीत हुई । 
अपनी स्थासत के भीतरी मामलों का नियंत्रण और संचालन करने 
का अधिकार वहाँ के अधीज (राजा) को है । प्रत्येक रियासत अपने उप- 
युक्त क़ानूत बनाती और उन्हें चालू करती है। वह खुद मालऊगुजारी और 
कर निद्चितत करती और अपनी आमदनी को अपनी इच्छानुकूल व्यय 
करनी. अपने राज्य के अन्दर पुलिस आदि ज्ान्ति स्थापन के प्रवन्ध करती 
है और प्रजा तथा रियासत की उन्नति के साधन पैदा करती है। अनेक 


| 


दा स्यासन आल 


रियासने तॉवे के सिक्‍के ढालती हैं और किसी अवसर विद्येप पर चाँदी या 
सोने के भी ढाल सकती हैं। चाँदी के सिक्‍कों को साधारणतया हालने का 
अधिकार भी कुछ रियासतों को प्राप्त है। 

बड़ी रियासतों में प्राय: ब्रिटिश सरकार का रेजीडेन्ट रहता है। 
थाज़ रियासतें एजेन्ट की निगरानी में होती हैं। कुछ रियासनों करा सम्बन्ध 
सूबे की सरकार से होता हैं। जो रियासते बहुत छोटी है उनकी निगरानी 
चीफ़ कमिश्नर, कमिइनर और कलक्टर तक के सुपुर्दे होती है। रियासतों 
में सबसे प्रमुख नेपाल हैं। यद्यपि बाहरी राज्यों से इसका स्वतंत्र संबंध 
नहीं हो सकता; और उसे यह अधिकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही करना 
पड़ता है, किन्तु अन्य बातों में वह पूर्ण स्वतंत्र है। दूसरी विद्येपता यह है 
कि इस राज्य में ब्रिटिश सरकार की ओर से राजदूत (£ 70700) रहता 
है। नेपाल की ओर से भी देहली और ह्हासा में प्रतिनिधि रहते हैं। 
उससे चोन की भी मित्रता स्वीकृत है। नेपाल के बाद हेंदराबाद, मेंसूर, 
वड़ोदा और काइमीर चार बढ़ी रियासतें हें। इनका सम्बन्ध नेपाल के 
समान स्वतंत्र तो नहीं किन्तु अन्य देशी रियासतों की अपेज्ञा अधिक हैं। 
इनमें से प्रत्येक में एक रेज़ीडेन्ट भारत सरकार की ओर से निरीक्षण 
के लिए रहता है। ये रियासतें सीबे भारत की सरकार से व्यवहार 
करती है। कुछ रियासतें हैँ जिनको निरीक्षणार्थ सरकार ने एजेन्मियों 
में संगठित कर दिया है। (१) 'राजपूताना एजेन्सी के अंतर्गत अनेक 
रियासतें हैँ जिनमें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जेंसलमेर, 
सिरोही, धोलपुर, भरतपुर, अल्वर, बूँदी, कोटा, झालावाड़ आदि मुख्य 
है। इस एजेन्सी की रियासतों में से उदयपुर और जयपुर में रेजीडेन्ट 
रहते हें। शेष रियासतें चार श्रेणियों में विभकत हे--पूर्वी, पश्चिमी, 
दक्षिणी और टोंक और हडौती। चारों में एक एक ऐोलिटिकल एजेन्ट 
रहता है। राजपूताना एजेंसी का मुख्य निरीक्षक गवनर जनरल का 
प्रतिनिधि (32070 ॥0 (50ए2८/४07# (5८7८४) होता हैं। (२) 
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दूसरी एजेन्सी मध्य भारत की है ((ध्या7४ 09 2 8०7८ए) 
जिसके अल्तर्गत इन्दौर, भूपाल, ग्वालियर, रीवाँ, ओरछा, दतिया, धार 
आदि स्यिासतें हैं। इनमें से ग्वालियर में तो रेजीडेन्ट रहता है, किन्तु भूषाल, 
वन्देलखण्ड और वघेलखण्ड में एक एक पोलिटिकल एजेन्ट हैं। समस्त 
ए्जेन्सी का निरीक्षण >ैह2ुथा ॥0 (00एला0ा णएला८ात। 
करता है। (३) तीसरी एजेन्सी पश्चिमी भारत की है जिसका निर्माण 
सन्‌ १९२४ में किया गया। इससे पहले ये रियासतें बम्बई की सरकार के 
निरीक्षण में थीं। इस एजेंसी की मुख्य रियासतें भावलनगर, गोडल, 
जुतागढ़, राधनपुर, कच्छ, श्राग्थ्रा, नवावगर आदि हैं। इनका निरीक्षण 
रिटडतिला। छा शथी6 फ्राड। (955 ब0ते 2267 ६0 06 
(>0ए2/007 (5606/4 [0 ६॥6 50868 ० ४८४८/७ ॥त4 
करता है। इसके अलावा वहाँ एक जुडीशियछ कमिश्नर भी है। 

परद्चिमोत्तर प्रदेशों के लिए भी दो एजेन्सियाँ हैं। बल्‌चिस्तान 
एजेन्सी जिनमें क्कात और उसकी करद छोटी रियासत लसबेल हैं। 
इसका निरीक्षण गवर्नर जनरल का एजेन्ट करता है। (२) इसी प्रकार 
पद्चिमोत्तर प्रान्त की तीन रियासतें दीर, चित्रालई और अम्ब एक 
श्रेणी में करके एक पोलिटिकल एजेन्ट के निरीक्षण में रख दी गई ह। 
मद्रास सू्वे के अन्तर्गत केवल पाँच रियासतें हे। जिनमें ट्रावंकोर सबसे 
बड़ी और कोचीन और पद्टुकोट्‌इ गणनीय हेँं। इनमें से भारत सरकार 
की ओर से सन्‌ १९२३ से 32८०६ [0 06 (50ए८॥707 (9६/८॥४/ 
और कहीं कहीं ह5&5ए70 2८7४ ॥0 (०. ५. नियुक्त हें। इसी 
प्रकार पंजाब की तेरह रियासतें जैसे पटियाला, बहावलपुर, नाभा, 
फरीदकोट, कपूरथला, झींद, मालेरकोटलो। और मंडी भी एक पोलिटिकलू 
एजेन्ट के निरीक्षण में कर दी गई है। 

उपर्युक्त प्रवन्ध के अतिरिक्त अन्य जो रियासतें हैं वे अपने अपने प्रान्त 
की सरकार के द्वारा निरीक्षित होती हैं। इस विषय में प्रान्त की सरकार 


देशी रियासतें हम 
ही गवर्नर जनरल की ओर से प्रतिनिधि मान लछी गई हेँ। गवर्नर 
यक्षता में यू०पी० में रामपुर, बनारस और टिहरी; जिहार-उड़ीसा में 

सनन्‍्थाल परगने में खरसवाँ आदि और उड़ीसा की २४ रियासतों में मयर भंज 
आदि हैं। इनका निरीक्षक ?20॥0ं0०वं जै एटा 800 ((070॥ण5580767 
कहलाता है। बंगाल में कच विहार और त्रिपुर हे। इनका निरीक्षक रोजन्सी 
और त्रिपुर का कलक्टर है । सी० पी० में १५ करद रियासतें हे, जिनमें 
राजनांद गाँव, बस्तर और सरगजा, रायगढ़ और खेरागढ़ मुख्य ह। 

बम्बई सूबे में रियासतों की संख्या सबसे अधिक है। वहाँ १५१ रियासतें 

। रियासतों के सम्बन्ध भी सरकार के साथ अनेक प्रकार के हैं। इतनी 

अधिक संख्या होने के कारण वहाँ चौंदह एजेन्सियाँ क्रायम कर दी गई हैँ 
जिनके द्वारा सूबे को सरकार रियासतों से व्यवहार करती हूँ। प्रत्यंक 
एजेन्मी में एक पोलिटिकल एजेन्ट है। केवल कोल्हापुर के एजेन्ट को 
रजीडेन्ट की उपाधि हैं। वम्वई की मुख्य रियासतें कोल्हापुर, खेरपुर, 
राजपिपला, ईडर, साँगली, घरमपुर, छोटा उदयपुर इत्यादि हें। 

आसाम में मनीपुर प्रमुख रियासत है। यों तो खासी और जयन्तिया 
की पहाड़ियों में छोटी छोटी पचीस रियासतें हं। इसी प्रकार ब्मा में 
उत्तरी ज्ञान की छः और दक्षिणी शान की ३२ स्यिासरतें हैं। सनू १९२७ 
में सूबे के लफ़्ट्नेन्ट गवर्नर सर रेजिनल्ड क्रेडाक की प्रेरणा से इन्होने आपस 
में मिलकर एक प्रकार का फेडरेशन (#८0८४७४४07) स्थापति कर लिया। 
उस समय से सरकार का फेडरेशन और रियासतों से व्यवहार भी नये 
ढंग का निर्धारित हुआ। 

रेज़ीडेन्ट, पोलिटिकल एजेन्ट अथवा कमिश्नर आदि ब्रिटिश सरकार 
के प्रतिनिधियों का मुख्य कर्तव्य देशी रियासतों को परामर्श देना है। इसके 
अलावा वे रियासतों की ज्ञातव्य बातों की रिपोर्ट भी ग० सरकार को भेजते 
हैं। इन्हीं अफ़सरों के द्वारा रियासतों का सरकार से व्यवहार होता है। 
इन्हीं के द्वारा सरकार रियासतों की निगरानी करती हेै। 


२५2८ भारतोय शासन विकास 


यद्यपि रियासत की प्रजा वहाँ के शासन के अधीन हैँ और वहाँ का 
ही क़ानून उन पर लागू होता है किन्तु गवर्नमेंट इस बात को देखती रहती 
है कि उनपर घोर अन्याय अथवा अत्याचार तो नहीं होता। अन्याय 
ओर अत्याचार पाशविक दण्ड विधान, अथवा घोर अशान्ति या कुप्रवन्ध 
होने पर गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है। ऐसी अनेक परिस्थितियाँ हो गई हे 
जिनमें गवर्नमेंट ने या तो चेतावनी दी, या शासन राजा के हाथ से कुछ 
समय के लिए ले लिया। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि राजा को गद्दी से 
हटा दिया और उसके स्थान में दूसरा गद्दी पर बेठा दिया। यदि राजा 
नावालिग हैँ तो भी जब तक वह बालिग़ न हो जाय तब तक गवरनंमेंट 
गासन का प्रवन्ध करती हैँ । यदि देशी रियासत में किसी दूसरे देश का 
निवासी चला जाय तो उसकी भी रक्षा करने एवं उसके प्रति न्याय करने 
की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की ही हे। रियासतों में जहाँ पर ऐसी बस्तियाँ, 
रेजीडेन्सी अथवा छावनियाँ हे जिनमें अँग्रेज़ यूरोपियन आदि रहते हैं वहाँ 
गवर्नेमेन्ट अपना अधिकार रखती और क़ानून चलाती है--जैसे बंगलोर, 
सिकन्दरावाद, मऊ आदि। इसी प्रकार प्रायः जिस भूमिभाग से रेल होकर 
गज़रती हैं वहाँ रेल की पटरियों, स्टेशनों आदि के पास के स्थानों पर 
गवनेमेन्ट अपना क़ानून चलाती है। इसी प्रकार यदि किसी देशी रियासत 
का निवासी भारत में आये अथवा भारत से बाहर जाय तो उसकी भी 
रक्षा का भार गवर्नभेन्ट के ही ऊपर है। भारत से बाहर जाने के लिए 
देशी रियासत के निवासी को गवनंमेन्ट से ही पासपोर्ट लेना पड़ता है। 
यह कहा जा चुका हूँ कि देशी रियासतें किसी अन्य रियासतों या बाहरी 
राज्यों के साथ राजनैतिक अथवा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं 
कर सकती हैँ । अतएवं यदि कोई रियासत किसी प्रकार का व्यापारिक 
सम्बन्ध अथवा शर्ते बाहरी रियासत से करना चाहे तो उसको गवरनमेन्ट 
से आज्ञा लेनी पड़ती है और जिस ह॒ह तक गव्नमेन्ट आज्ञा दे उसी हह तक 
वह सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। इसी प्रकार राज्यों की सीमाओं को 


का 


देशा व्ियानने ०१९ 


स्थिर करना, रेल आदि निकालने, नहर निकालने मत्जिसों को पृकइने 
दि मे जब एक रियासत का दूसरी स्थिसल से काम पड़ता है तब गवर्न- 
मेन्ट के निश्चित विधान के अनुसार कार्यवाही हो सकती है। इस प्रकार 
से तथा अपने रोब दाब से गवर्नमेन्ट देशी र्यिसतों पर अपना प्रभाव इालती 
रहती हूँ। रियासतों को भीतरी और बाहरी संकटों से बचाने का भार 
गवर्नमेन्ट के ही ऊपर हैं अलएवं उसको सचेत रहते और आवश्यकतानुसार 
हस्तक्षेव करने का अधिकार अपने हाथ में रखना अनिवार्य सा है। 
देशी रियासतों को सरकार से और प्रकार की भी सहायता मिल्ठती 
रहती है। देशी रियासतों की एकता और स्थिरता क़ायम रखने के लिए 
नियम गवर्नेमेन्ट ने रखा है कि वह उत्तराधिकारियों में राज्य का 
बंटवारा होने नहीं देती। राज्य के हक़दारों के झगड़ों का निर्णय सरकार 
वहाँ क क़ानून और व्यवहारों के अन॒कल करके एक के ही हाथ में राज्य 
भार सुपुद कर देती है। यदि उनको आवश्यकता पढ़ती है तो गव्ेमेन्ट 
अपने कुशल ओर विश्वस्त कमचारियों को वहाँ प्रबंध करने के लिए 
उधार दे देती है। गवनंमेन्ट द्वारा देश में शान्ति, अन्य राज्यों से सम्वन्ध 
स्थिर करने, व्यायार की उन्नति करने से जो छाभ होते हैं उनसे भी देशी 
रियासतों का अनेक रूपो में उपकार होता रहता है चाहे वे अप्रत्यक्ष ही 
क्यों न हों। देशी रियासतों की प्रजा ब्रिटिश इंडिया में प्रायः वे ही 
अधिकार प्राप्त करते है जो कि यहाँ की प्रजा को प्राप्त हैँ। शिक्षा, 
व्यापार, नौकरी आदि में उनको वे सब सुविधाएँ मिलती हैं जो यहाँ 
वालों को। दुभिक्ष आदि पड़ने पर रियासतों की प्रजा की रक्षा के लिए 
गव्नमेन्ट अपने अनेक साधन सुलूभ कर देती है। राजाओं अथवा रियासत 
के निवासियों को सरकार से बड़े बड़े खिताब भी मिलते हैं। इसके 
अलावा जिनीवा की लीग आफ़ नेजन्स में भी रियासतों के एक प्रत्तिनिधि 
को भारतीय प्रतिनिधियों में स्थान दिया जाता है। 
जिस प्रकार देशी राज्यों को गवर्नमेन्ट से छाभ पहुँचता है उसी प्रकार 


न भारतीय शासन विकास 


गवर्नमेन्ट को भी अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते है। ऊपर संकेत 
कर दिया गया है कि गढर के बाद से रियासतों और गवनेमेन्ट में सहयोग 
की नीति चल रही हैं। जब गवर्नमेन्ट को संकट पड़ता हें तब रियासतें सहर्प 
हाथ बँटाने के लिए तैयार हो जाती हैँ। ग़दर में, चीन के युद्ध में, मिश्र के 
यद्ध में, सीमा प्रान्त के युद्ध आदि में ही नहीं किन्तु सन्‌ १९१४ के यूरोपीय 
महायद्ध में भी देशी रियासतों ने बड़े उत्साह से तन, मन और धन से 
गवर्नमेन्ट की यथाजक्ति सहायता की | इसी प्रकार जब किसी ऐसे शभ 
कार्य के लिए जिसमें अधिक धन की आवश्यकता होती है और गवर्न॑मेन्ट 
अपील करती है तब देशी रियासतें आथिक सहायता म॒कक्‍त-हस्त होकर 
करती हैं। हाल ही में विहार भकम्प और स्वर्गीय पंचम जार्ज सम्राट 
की सिल्वर जुबिली के अवसर पर वायसराय को देशी रियासतों से 
अच्छी आथिक सहायता मिली है। गवनेमेन्ट के अलावा ब्रिटिश 
इंडिया की प्रजा को भी देशी रियासतों से लोकोपकारी कामों 
में अच्छी आथिक सहायता मिलती हैें। शिक्षा संबन्धी और धाभिक 
संस्थाओं की सहायता रियासतें निरंतर कर रही हैं। देशी रियासतों 
की जान झौक़त से भी गवर्नमेन्ट का ठाठ अच्छा जमता है। जब 
भारी दरबार होते हैं और रजघाड़ों का जमघट होता है तब जो विभूति 
दिखाई देती हूं वे अधिकांज में रियासतों की ही होती हैं। उसका साधारण 
जनता एवं परराप्ट्रों पर जो कुछ प्रभाव पड़ता है उससे गवरनंमेन्ट को 
भी अम्नत्यक्ष छाम पहुंचता हैं और उसकी महत्वाकांक्षा की अनिर्वेचनीय 
तृष्ति होती हें । देशी रियासतों की सम्राट-भक्ति प्रसिद्ध और स्ेथा 
संतोपजनक है। 

रियासतों को आन्तरिक या बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने का भार 
ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के हाथ में होने के कारण उन्हें भारी क्रिछे बनवाने अथवा 
उनका जीर्णद्धार कराने या आधनिक ढंग की सज्जित सेना के रखने की 


के 


आवश्यकता न रही ऑर न उन्हें ऐसा करने का अधिकार ही है । 


देशी रियासतें २३४ 


साधारण ढँग के वे उतने सिपाही रख सकते हैं जो दरवारों या जुलसों 
की शोभा बढ़ाने के लिए अथवा पुलिस कार्य के सम्पादन के लिए 
आवश्यक हों। कुछ रियासतों से कंपनी के राजत्व काल में सन्धि द्वारा 
यह झतें हुई थी कि वे सहायक सेना (७पर0809/ए +#07८८) अपनी 
रियासतों में रखा करें। अतएव वे सेना रखती थीं। किन्तु बीसवीं 
शताब्दी में युद्ध के ढेंग बदल जाने के कारण पुराने ढँग की सेनायें वेकार 
हो गयीं । उनका संगठन नये ढेग से करने की आवश्यकता पड़ गई। अतएव 
उन सेनाओं का जो साम्राज्य की सहायता के लिए थीं पुनः: संगठन 
किया गया। ये सेनाएँ “इस्पीरियल ट्रप्स” (अर्थात्‌ साम्राज्य [की सेना) 
कहलाती हैं। इनकी कुल संख्या २६, १२१ के लगभग हैँ।* इनके प्रबन्ध 
का निरीक्षण ब्रिटिश अफक़सर करते हैं ताकि वे वैसी ही सुसज्जित और 
सुसंगठित रहें जेसी कि ब्रिटिश सरकार की सेना रहती हैं। किन्तु ये 
सेनाएँ रियासत की ही हेँं। वहीं की प्रजा से इनमें सैनिक भर्ती किये 
जाते हें और उनका खर्चे भी रियासत ही उठाती है। इस प्रकार की 
फ़ौजे हैदराबाद, मैसूर, काश्मीर, राजपूताने की कई रियासतों में एवं 
बम्बई और पंजाब की कुछ रियासतों में हैं। इम्पीरियल ट्॒प्स के अलावा 
अन्य प्रकार की भी कुछ रियासत की सेना है । 

ऊपर की गई विवेचना से यह ज्ञात होगा कि रियासतों का आपस में 
कोई सम्बन्ध नहीं एवं ब्रिटिश इण्डिया से भी उनके सम्बन्धों का क्षेत्र संकु- 
चित है। इत्त परिस्थिति का निर्वाह अठारहवी और उद्चीसवीं शताब्दियों 
में भले ही सम्भव हो किन्तु रेल, तार, मोटर आदि आवागमन के 
साथनों की वृद्धि , डाकखानों, समाचार पत्रों, प्रेस आदि के द्वाद प्राप्त 


* इसका विस्तृत हाल भारतीय सेत्रा' ज्ञीबंक सातवें अध्याय मे 
दैखिये। 


कब 


भारतीय शासन विकास 


हुई 
ह््ड 
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साधनों के करण एव भारतीय एकता के विचारों के प्रचार, शि:& हद 
कारणों से दिनों दिन स्थासतों का आपस में एवं ब्रिटिश इण्डिया के साथ 


सम्बन्ध बढ़ता और गहरा होता जाता है। यरोपीय यद्ध के वातावरण 

इसका अनभव और भी अधिक हो गया। गवर्नमेन्ट को भी यह अनुभव 
हो रहा था कि कुछ ऐसे मामले पैदा हो जाते है कि जिनका सम्बन्ध किसी 
डियासत विद्येय से ही सही बरन सब स्यिासतों से व्यापक रूप में होता हैं। 


यही अनभव रसियासतों को भी होने लगा और वे समझने लगे कि व्यापक 
विषयों में यदि देशी स्थासलें समिप्ट रूप से काम कर सकें तो उनके 
द्वित का उचित साधन हो सकेगा। 

भारत की गवनंमेन्ट इस प्रकार की आवश्यकता लाई लिटन के 
समय से ही अनुभव करने रूगी थीं। उन्होंने 'इम्पीरियल प्रिवी काउ- 
न्सिल नामक संस्था की कल्पना की थी किन्तु वह व्यावहारिक रूप में 
संगठित न हो सकी। लाई कर्जन ने “काउन्सिल आफ़ रूलिग प्रिसस' 
और लाई मिनटों ने ह्म्पीरियल एडवाइज़्नी काउन्सिक की कन्पनाएँ 
को किन्तु वे कार्य रूप में न आ सकी। लाई हाडिज़ और चेम्सफ़डे ने 
राजाओं की कान्फ्रेंस की जिनसे उपर्यक्त भावनाओं और विचारों की पुष्टि 
हुई। अन्त में मोन्टेग्यू चम्मफ्ड की योजना के अनुसार सन्‌ १९२१ में 
“चेम्बर आफ़ प्रिन्सेज़ (नरेन्द्र मण्डल) की स्थापना हो गई। 

चेम्बर आफ़ प्रिन्सेज़ के सदस्यों की संख्या एक सौ बीस हैं जिनमें 
१०८ रियासतों से प्रत्येक का एक एक प्रतिनिधि है और १२७ छोटी रिया- 
सतों की ओर से कुछ मिला कर बारह निर्वाचित सदस्य हें। चेम्वर 
आफ़ प्रिसेज़ का सभापति वायसराय है। सदस्यों में से एक चान्सछर 
ओर एक प्रों-चान्सलर सदस्यों द्वारा चन लिये जाते हैं। 

चम्वर आफ़ प्रिसज की बेंठक साल में एक बार देहली में होती है। 
नरेन्द्र मण्डल विचार करने ओर परामर्ज देने के लिए ई कि क़ानन 
बनाने अथवा शासन नियंत्रण के छिए। अतएवं इसके द्वारा किसी रिया- 


सत की प्रा स्वतंत्रता था अधिकारों मे इम्शाजाप की कोर सम्भावना 


मल >४ ५ ऋफशापयपक 
नेंटी । दस मान का पडेल हा से अप कारों दिपु शेप 05 कि कया ले 
सन्वियों, स्थासतों के आन्तरिक मासलों उनते प्राधकारों हल प्रान- 
मर्यादा आदि पर बहस ने होगी  दर्सी प्रक्रार चेम्तर को रदाएना मी पिणिसन: 


जे 


धः अर कक] तक थ श झ दर 
का गंतवसमलः से जा सम्सन्ध चला आजा के दंशम किसे प्रकार ऋभ 7४ 
र्‌ः ढर्‌ जे ध्ट ० ह न 
बर्तन ने होगा। यदि चेम्बर कोई परामदों दे नो उसका प्रभादा सियासत 
की स्वतंत्रता एवं अधिकारों पर कद भी ने शोगा . सानाश पत कि नमन 


मण्दल केवल व्यायक्त प्रश्नों पर विचान आरने करी साथा तक्ष जिस इाशा 


की । 


छा 


थे हक च्क न बन व वहन त्म | 
उन प्रदनों की विवेचना हो जाय. स्थिासतों के प्रतिनिधि विखारऊों जा 


ल्‍्न 
| 





आदान प्रदान कर सक्र लक बुक वेग 3 जल बीज पलक का दल 
रूप से सालट्म श्रम हा जाया कर ; 


नरच्द्र मसएइल का एव भ्शाउाए क्ा्ाशता 5 5 न । हु हैं ५... *» । # 
८। इसका काम गतन्र दर कि ब्रह् इन माना 
हम आकम्णन-"ु 





नल थे 


जा 


जिसमे सात सदस्य होने है मक 7 
पर जो वाप्रसराय उनसे पूछे अपना परामर्श दे। इसके अलावा उत्त बा से 
राय के सम्मख विचारार्थ ऐसे मामले भी रखती | जिनका सम्बन्ध सिए्ा- 
सतों से व्यापक रूप से हो था जिनका रियासत कोर ब्िदिश ६ 


क्‍या हे 
समान सम्बन्ध रहता हो। गन 
यों तो रियासतों और ब्रिटिश इद्िया। के सम्बन्ध झा अनभत्र बरद्सा 
ही जाता था किन्तु जब साधमन कमीशन ने करा करके भारत के शिए 
सुधार पर विचार करना आरम्भ क्रिया तब यह सपाद प्रतोत हो गप्ा 
कि ब्रिटिश इंडिया और स्थासतों का सम्बन्ध इतना गदना हे कि 
एक का प्रठन उठाते ही दूसने का प्रब्न स्वच्च पद खा होता £ 
अताब आगामी सुबारों को आईोजना पर विचान ऋरने कहा 
रियासतों के प्रतिनिधियों की 
गोलमेज़ कारस्फरसों में स्थासत के प्रतिनिधियों ने भो भाग आए 


हा कि जे न हि 


अनेक वादबिताद के बाद देशी श्यिनतीं हा पहादशण भाशह 7 


>> है है| 


ने 


१५ 


ते 
नवार्थ प्लावश्यक्ना पी, तदन्नार 
इनिवाय विब्धक्ला पद की जल यह 


दर हे 


स्र्ड भारतीय शासन विकास 


न 


'फ़ेडरेशन' बनने का विधान हुआ जो सन्‌ १९३५० के एक्ट के रूप में 
उपस्थित हुआ। 

जो देशी रियासतें भारतीय फ़ेडरेशन में शामिल होना चाहती हे 
उन्हें सम्राट से इस आशय की प्रार्थवा करनी होगी। यह लिखा जा चुका 
हैं कि देशी रियासतों तथा ब्रिटिश गव्नमेंट के संबंध, सम्राद एवं देशी 
नरेंशों के बीच स्थित संधि द्वारा संचालित हैं। फ़ेडरेशन में शामिल होदे 
के लिये प्रार्थना करने के पूर्व देशी नरेज्ों को ये संधियाँ रह करने की 
प्रायना करनी होगी। तब ये भारतीय फ़ेडरेशन में शामिल हो सकेंगे । 

नये विधान के अनसार समस्त फ़ेडरेशन से संबंध रखने वाले विषयों 

करे लिये क़ानून बताने का अधिकार फ़ेडरलू व्यवस्थापिका को ही रहेगा । 
वह जो क़ादन वबनायेगी वह प्रत्येक सूबे के अलावा उन देशी रियासतों 
के लिये भी छाग होगा जो फ़ेडरेशन में आ च॒के होंगे। इन क़ाननों को कार्या- 
न्वित करने का अधिकार भी फ़ेडरल सरकार को ही होगा। किन्‍्त ए 
क्रे अनसार सूबों की सरकार या देशी नरेजों को अपने राज्य में उन 
काननों को कार्यान्वित करने का अधिकार दिया जा सकता हैँ। गवर्नर 
जनरल को इसमे निरीक्षण का पूरा अधिकार रहेगा; अतः यदि किर्स। 
सूबे या देशी रियासत ने उन क़ानूनों को भल्ती भाँति कार्याच्वित नहीं 
किया तो गवर्नर जनरल उसके नाम आदेश जारी कर सकेगा। 

विधान के अनुसार देशी नरेशों के लिये यह आवश्यक होगा कि 
वे अपने अधिकार का उपयोग इस प्रकार करें कि फ़ेडरल क़ानन के अन्‌ 
भार कार्य होते में वाब्क न हों। पिछले अध्यायों में लिखा जा चुका है कि 
फ़डरल व्यवस्थापिका के दोनों चंवर्स में भारतीय देशी रियासतों के प्रति- 
निधि निश्चित संख्या में जायेंगे जो समस्त देश के अतिरिक्त अपनी रिया- 
सतों के हितों की रक्षा करेंगे। देझ्ी राज्य के किसी क्षेत्र में फ़ेडरल 
अधिकारियों की ज्ञासन संबंधी अधिकार सोमा के विपय में यदि कोई 
झगड़ा उपस्थित होगा तो उसका निर्णय 'फ़ेदरल कोर्ट करेगी। 


देशी रियासतें व 


इस प्रकार नये विधान द्वारा रियासती भारत और ब्रिटिग भारत 
पट्टियों के चक्र के समान एक ही धरे पर चलने लगेंगे जिससे आद्या की 
जाती है कि देश उच्चति के प्रशस्त मार्ग पर अपूर्व प्राप्त गौरव और जतक्रित 
संचय कर सकेगा। ब्रिटिश भारत और रियासती भारत के निवानियों 
में संसर्ग बढ़ जावेगा तथा भारत के समस्त निवासी एकता एवं भारतीय 
गौरव के सूत्र में संवद्ध हो और भो निकट आ जावेंगे। 


